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संपादकीय

भा   रत की डिजिटल गवर्ननेंस यात्रा अब एक महत्वपूर््ण मोड़ पर पहँुच चुकी है। 

पिछले एक दशक मेें हमारा ध्यान स्पष्ट था—निर्माण, विस्तार और स्थिरी-

करण। आज वह चरण काफी हद तक पूर््ण हो चुका है। नेटवर््क , क्लाउड 

प्लेटफॉर््म, डेटा सेेंटर और राष्ट् रीय डिजिटल प्रणालियााँ अब शासन की एक अदृश्य रीढ़ बन 

चुकी हैैं , जिन पर करोड़ों नागरिक प्रतिदिन निर््भर हैैं। वर््ष 2026 मेें हमारे सामने प्रश्न अब 

यह नहीीं है कि क्या बनाना है, बल्कि यह है कि अब आगे क्या और क्ययों बनाना है।

यह परिवर््तन सोच मेें बदलाव की मााँग करता है। डिजिटल प्रणालियोों को अब अलग-अलग समाधान के रूप मेें 

नहीीं, बल्कि एक विकसित होते पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप मेें देखना होगा। उनका वास्तविक मूल्य इस बात 

मेें है कि वे कितनी सहजता से एक-दसूरे से जुड़ती हैैं, अनुकूलित होती हैैं और बदलती शासन आवश्यकताओ ंके प्रति 

उत्तरदायी रहती हैैं। इस संदर््भ मेें इंटरऑपरेबिलिटी, साझा मानक और निर्बाध डेटा आदान-प्रदान अब केवल तकनीकी 

विकल्प नहीीं, बल्कि प्रभावी सेवा वितरण की बुनियादी आवश्यकताएँ हैैं।

साथ ही, ‘स्के ल’ की अवधारणा को भी नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। अब यह केवल अधिक लोगोों तक 

पहँुचने का प्रश्न नहीीं है, बल्कि विविध परिस्थितियोों मेें समान, विश्वसनीय और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करने 

का विषय है। इससे प्रणाली की मजबूती, साइबर सुरक्षा और डेटा गवर्ननेंस पर ध्यान और अधिक केें द्रित होता है। जब 

डिजिटल अवसंरचना सार््वजनिक अवसंरचना का रूप ले लेती है, तो उसकी स्थिरता और विश्वसनीयता संस्थागत 

उत्तरदायित्व बन जाती है।

इस चरण मेें दरूदर््शशिता उतनी ही महत्वपूर््ण हो जाती है जितना क्रियान्वयन। डिजिटल गवर्ननेंस मेें दरूदर््शशिता का अर््थ 

तकनीकी रुझानोों का पीछा करना नहीीं, बल्कि समय रहते सही प्रश्न पूछना है—प्रणालियााँ कैसे विकसित होोंगी, उनका 

उपयोग कैसे होगा, और उनका नागरिकोों पर क्या प्रभाव पड़़ेगा। यह नवाचार को नीतिगत उद्देश्ययों, नैतिक मूल्ययों और 

दीर््घकालिक सार््वजनिक हित के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है।

इस पूरी यात्रा मेें मानव-केें द्रित दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर््म केवल कुशल ही नहीीं, बल्कि 

सुलभ, समावेशी और उत्तरदायी भी होने चाहिए। विभिन्न क्षेत्ररों, भाषाओ ंऔर डिजिटल पहँुच के स्तरोों को ध्यान मेें रखकर 

डिजाइन किए गए समाधान यह सुनिश्चित करते हैैं कि तकनीक राज्य और नागरिक के बीच की दरूी को कम करे, न कि 

बढ़़ाए। पारदर््शशिता और जिम्मेदार डेटा प्रबंधन से निर््ममित विश्वास, डिजिटल पहल की सफलता का आधार बना रहता है।

उन्नत डेटा विश्लेषण और बुद्धिमान प्रणालियााँ शासन को अधिक पूर्वानमानित और साक्ष्य-आधारित बनाने की 

क्षमता रखती हैैं। कितु इनका उपयोग संतुलित, उद्देश्यपूर््ण और स्पष्ट उपयोग-परिदृश्ययों के अनुरूप होना चाहिए।

इस परिदृश्य मेें राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र जैसी संस्थाएँ केवल तकनीकी भागीदार नहीीं, बल्कि इस डिजिटल 

पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतरता और समन्वय की संरक्षक हैैं।

इन्फॉर्मेटिक्स का यह अंक इसी परिवर््तन को रेखाांकित करता है—जहााँ डिजिटल गवर्ननेंस का अगला चरण विस्तार 

से अधिक उद्देश्य पर आधारित होगा, और जहााँ प्रणालियोों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे दीर््घकाल तक 

सार््वजनिक हित की सेवा कर सकेें ।

- प्रधान संपादक
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इस प्रकाशन मेें प्रकाशित लेखोों मेें व्यक्त विचार लेखकोों 
के निजी विचार हैैं, और ये संपादकोों या राष्ट् रीय सूचना 
विज्ञान केें द्र (एनआईसी) के विचारोों का प्रतिनिधित्व नहीीं 
करते। साथ ही, लेखोों मेें दिए गए तथ्ययों एवं सूचनाओ ंकी 
सटीकता की ज़़िम्मेदारी लेखकोों पर ही होगी।
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चित्र 1.2 : माननीय जुआन कार्लोस मारसान के नेतृत्व मेें क्यूबा के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिजिटल और 
प्रौद्योगिकी क्षेत्र मेें गहन सहयोग की संभावनाओ ंका पता लगाने के लिए एनआईसी मुख्यालय का दौरा 
किया, जहााँ उनकी बैठक श्री अभिषेक सिहं, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट् रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय एवं महानिदेशक, एनआईसी के साथ हुई

चित्र 1.1 : महामहिम मर्सी वाांजाउ के नेतृत्व मेें केन्या के प्रतिनिधिमंडल ने आईसीटी-सक्षम सार््वजनिक सेवाओ ंमेें सहयोग पर चर्चा के लिए एनआईसी का दौरा किया और डॉ. आर. के. पाठक से मुलाकात की

ए  नआईसी, इलके्ट् रॉनिक्स और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय (माईटी) के अतंर््गत अपनी 
अतंरराष्ट् रीय सहयोग प्रभाग (आईसीडी) के माध्यम स,े भारत की डिजिटल कूटनीति को आगे 
बढ़़ाने मेें निरंतर महत्वपूर््ण भमूिका निभा रहा है। भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टट्रक्चर 

(डीपीआई) को साझदेार देशोों के साथ साझा करके, एनआईसी समावशेी, प्रभावी और प्रौद्योगिकी-
आधारित शासन को बढ़़ावा दे रहा है—विशषे रूप स ेवशै्विक दक्षिण के देशोों मेें।

भारत का डीपीआई मॉडल, जो विस्तारयोग्य, खलुा और नागरिक-केें द्रित प्लेटफार्ममों पर आधारित 
है, जनसंख्या स्तर पर सार््वजनिक सवेाएं प्रदान करन ेकी अपनी क्षमता के कारण वैश्विक स्तर पर 
व्यापक रुचि आकर््षषित कर रहा है। आईसीडी के माध्यम स,े एनआईसी उन देशोों को तकनीकी समाधान, 
तकनीकी विशषेज्ञता और क्षमता-विकास सहायता प्रदान कर अतंरराष्ट् रीय सहयोग को सगुम बनाता है, 
जो अपन ेडिजिटल शासन ततं्र को सदुृढ़ करना चाहत ेहैैं।

अंतरराष्ट् रीय सहयोग प्रभाग की भूमिका
एनआईसी का आईसीडी डिजिटल शासन के क्षेत्र मेें विदेशी सरकारोों, अतंरराष्ट् रीय सगंठनोों और 

बहुपक्षीय ससं्थाओ ंके साथ समन्वय के लिए नोडल इकाई के रूप मेें कार््य करता है। इसका दायित्व 
भारत के प्रमाणित ई-गवर्ननेंस प्लेटफार्ममों को साझा करना, स्थानीय आवश्यकताओ ंके अनुसार उनके 
अनकूुलन मेें सहयोग देना, तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा प्रशिक्षण और सयंकु्त परियोजनाओ ंके 
माध्यम स ेज्ञान-विनिमय को बढ़़ावा देना है।

क्यूबा के साथ सहभागिता
महामहिम जआुन कार्लोस मार््सन के नेततृ्व मेें एक उच्च स्तरीय क्यूबाई प्रतिनिधिमंडल न े18 नवंबर 

2025 को एनआईसी मुख्यालय का दौरा किया। प्रतिनिधिमडंल न े मटेी के अतिरिक्त सचिव तथा 
एनआईसी के महानिदेशक श्री अभिषके सिहं एव ंअतंरराष्ट् रीय सहयोग प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियोों के 
साथ चर्चा की। 

इन चर्चाओ ंका केें द्र डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवाओ ंका डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी-सक्षम 
सार््वजनिक सवेाएँ रहीीं। एनआईसी न ेभारत के कई डीपीआई प्लेटफार्ममों—जसेै ई-हॉस्पिटल, ई-ऑफिस 
और एआई-सक्षम शासन समाधान—का प्रदर््शन किया।

क्यूबाई प्रतिनिधिमडंल न ेविशषे रूप स ेस्वास्थ्य सेवाओ ंकी पहँुच और प्रशासनिक दक्षता बढ़़ान े
के लिए इन प्लेटफार्ममों को अपनाने मेें गहरी रुचि दिखाई। दोनोों पक्षषों न े पायलट परियोजनाओ ं की 

सभंावनाओ,ं तकनीकी परामर््श तथा क्यूबा के अधिकारियोों और आईटी टीमोों के लिए क्षमता-विकास 
सहयोग पर भी चर्चा की।

केन्या के साथ सहभागिता
केन्या का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नतेतृ्व महामहिम मर्सी वाांजाउ न ेकिया, 21 नवम्बर 2025 

को एनआईसी पहँुचा और एनआईसी के उप महानिदेशक एवं आईसीडी के प्रमखु डॉ. आर. के. पाठक के 
साथ रणनीतिक चर्चा की। चर्चा का मुख्य केें द्र आईसीटी-सक्षम सार््वजनिक सवेा वितरण और एकीकृत 
शासन प्रणाली को सदुृढ़ करना रहा। एनआईसी न ेआईसीजएेस, ई-ऑफिस और ई-हॉस्पिटल सहित 
प्रमुख प्लेटफार्ममों का प्रदर््शन किया।

केन्याई प्रतिनिधिमडंल न े विशषे रूप स े आईसीजएेस जसै े एकीकृत शासन प्लेटफार्ममों मेें गहरी 
रुचि दिखाई, जो समन्वय, पारदर््शशिता और सवेा दक्षता को बहेतर बनाने मेें सहायक हैैं। चर्चा मेें सभंावित 

आईसीडी के माध्यम स ेक्यूबा 
और केन्या के साथ सहभागिता 
द्वारा एनआईसी वशै्विक डिजिटल 
सहयोग को सदुृढ़ कर रहा है

तकनीकी सहयोग, प्रणाली के अनुकूलन और चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतियोों पर भी विचार किया गया।

क्षमता निर्माण और अनुकूलन
एनआईसी का अतंरराष्ट् रीय सहयोग प्रशिक्षण, कार््यशालाओ,ं स्थानीय जरूरतोों के अनसुार ढाल ेगए 

प्लेटफॉर््म और निरंतर तकनीकी सहयोग के ज़रिय ेक्षमता निर्माण पर केें द्रित है—ताकि तकनीक का 
हस्ततांतरण केवल सॉफ्टवेयर तक सीमित न रहे, बल्कि स्थायी डिजिटल क्षमता का निर्माण करे।

निष्कर््ष
क्यूबा और केन्या के साथ हुई इन सहभागिताओ ं स े चयनित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टट्रक्चर 

प्लेटफार्ममों पर पायलट परियोजनाओ ंकी संभावनाओ ंकी खोज, प्रणाली अनकूुलन के लिए तकनीकी 
परामर््श की व्यवस्था, प्रशिक्षण और ज्ञान-विनिमय कार््यक्रमोों के विकास तथा संरचित अनुवर्ती तंत्र के 
माध्यम स ेससं्थागत सहयोग को मजबतू करन ेपर साझा समझ बनी। य ेचर्चाएँ डिजिटल शासन मेें गहन 
और सतत सहयोग के लिए एक मजबतू आधार तयैार करती हैैं।



महानिदेशक संदेश

प्रिय पाठकोों,

एक नए वर््ष की शुरुआत डिजिटल परिवर््तन पर विचार करने का एक गहन अवसर प्रस्तुत करती 
है, जो भारत मेें ई-गवर्ननेंस के परिदृश्य को लगातार पुनर््परिभाषित कर रहा है। राष्ट् रीय सूचना विज्ञान 
केें द्र इस यात्रा का एक मौलिक वास्तुकार है, जो हमारे राष्टट्र  निर्माण की कथा मेें एक मौन लेकिन 
प्रबल शक्ति के रूप मेें कार््य करता है। सबसे दरूस्थ जिला चौकियोों से लेकर संघ और राज्य सरकारोों 
के उच्चतम संस्थानोों तक, एनआईसी का मिशन आधुनिक, पारदर्शी और समावेशी राज्य का एक 
आधारस्तंभ बन गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रौद्योगिकी के लाभ हर नागरिक तक समानता 
और कुशलता के साथ पहंुचेें। 

एक तेजी से जटिल होती दनुिया मेें, सरकारी डिजिटल प्रणालियोों की स्थायित्व और विश्वसनीयता राष्ट् रीय सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता का पर्याय 
बन गई है। एनआईसी को राष्ट् रीय डिजिटल जीवनरेखाओ ंको बनाए रखने मेें अत्यंत गर््व है—जिसमेें सुरक्षित सरकारी ईमेल इकोसिस्टम, ई-ऑफिस, 
ई-प्रोक्योरमेेंट प्लेटफ़़ॉर््म, और जीआईएस अनुप्रयोग शामिल हैैं—जो शासन के दैनिक कार्ययों को सुचारू बनाने मेें सहायक हैैं। ये केवल तकनीकी 
परियोजनाएँ नहीीं हैैं; ये हमारे प्रशासनिक ढाांचे की अखंडता का समर््थन करने वाले मौलिक स्तंभ हैैं। एनआईसी की क्षमता की गहराई इसके मिशन-
क्रिटिकल पहलोों जैसे आई.वी.एफ.आर.टी और नैट ग्रिड के प्रबंधन से और स्पष्ट होती है, जो यह दर्शाती हैैं कि राष्ट् रीय स्तर के डेटा सेट्स को उच्चतम 
स्तर की सुरक्षा और सटीकता के साथ संभालने की एक अनूठी संस्थागत क्षमता मौजूद है। 

जैसे-जैसे हम एक बदलते हुए परिदृश्य मेें आगे बढ़ रहे हैैं, सरकार की तकनीक पर रखी जाने वाली अपेक्षाएँ भी एक मौलिक बदलाव के दौर से गुजर 
रही हैैं। हम समझते हैैं कि अब कार्यात्मक मजबूती के साथ-साथ उपयोगकर्ता अनुभव, पैमाने की क्षमता, और अगली पीढ़़ी के डिज़़ाइन मेें उत्कृष्ट ता 
भी होनी आवश्यक है। इस बदलाव के साथ-साथ, एनआईसी सोच-समझकर उभरती तकनीकोों—जैसे आर््टटिफिशियल इंटेलिजेेंस और ब्लॉकचेन से 
लेकर उन्नत डेटा एनालिटिक्स तक—को शासन के मूल मेें एकीकृत कर रहा है। इस सक्रिय अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि सरकार चुस्त और 
भविष्य के लिए तैयार बनी रहे, और वैश्विक गवटेक क्षेत्र मेें उत्कृष्ट ता के नए मानक स्थापित करे।

अंततः, जैसे-जैसे भारत विकसित भारत के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, मजबूत डिजिटल प्रणालियोों की भूमिका और भी महत्वपूर््ण हो जाती है। ये 
सिस्टम ऐसे उत्प्रेरक हैैं जो आर््थथिक वृद्धि को तेज करेेंगे, संस्थागत क्षमता को बढ़़ाएंगे और हमारी सामूहिक डिजिटल सहनशीलता को मजबूत करेेंगे। 
एनआईसी इकोसिस्टम मेें प्रत्येक पेशेवर, चाहे वह जिला, राज्य या राष्ट् रीय स्तर पर सेवा दे रहा हो, इस महत्वपूर््ण मिशन मेें सीधे योगदान देता है। उनकी 
प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि एनआईसी पूरे सरकारी तंत्र के लिए एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार््टनर और अंतरराष्ट् रीय समुदाय के लिए नवाचार 
का एक प्रकाशस्तंभ बना रहे।आइए हम इस नए साल मेें अपने विरासत पर साझा गर््व और एक सुरक्षित, समावेशी और विश्व-स्तरीय डिजिटल भविष्य 
के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें।

‘इन्फॉर्मेटिक्स’ के सभी पाठकोों को नया साल 2026 समृद्ध और परिवर््तनकारी होने की शुभकामनाएं।

सादर,
अभिषेक सिहं

भारत सरकार
इलेक्ट् रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्रअभिषेक सिहं, आईएएस
महानिदेशक
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राज्ययों से

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

व्यापक स्तर पर डिजिटल शासन को 
सशक्त बनाना

1 988 मेें स्थापित, एनआईसी, बिहार राज्य सरकार के प्रमुख 
तकनीकी भागीदार के रूप मेें बिहार की डिजिटल गवर्ननेंस 
यात्रा मेें अग्रणी भमूिका निभाता रहा है। राज्य के लगभग सभी 

प्रमखु विभागोों के साथ निकट समन्वय मेें कार््य करते हुए, एनआईसी 
बिहार न ेमनैअुल एव ंविखडंित प्रक्रियाओ ंस ेएकीकृत, पारदर्शी तथा 
नागरिक-केें द्रित ई-गवर्ननेंस प्रणालियोों की ओर सकं्रमण को सक्षम 
बनाया है।

पटना स्थित राज्य इकाई तथा राज्य के सभी 38 जिलोों मेें 
कार््यरत जिला इकाइयोों के माध्यम स े सदुृढ़ उपस्थिति के साथ, 
एनआईसी बिहार न ेशासन, सवेा प्रदायगी एव ंप्रशासनिक सधुार 
हेतु सचूना एव ंसचंार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को एक 
मलूभतू सक्षमकर्ता के रूप मेें ससं्थागत स्वरूप प्रदान किया है।

राज्य मेें आईसीटी पहलेें
बिहारभूमि
https://biharbhumi.bihar.gov.in/

डिजिटल इंडिया भमूि अभिलेख आधनुिकीकरण कार््यक्रम 
(डी.आई.एल.आर.एम.पी) के अतंर््गत, राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र 
(एनआईसी), बिहार द्वारा सतत आईसीटी हस्तक्षेपोों के माध्यम से 
एक समग्र एकीकृत भमूि अभिलेख प्रबधंन प्रणाली का कार्यान्वयन 
किया जा रहा है। इन प्रयासोों से राजस्व प्रशासन एव ंभमूि प्रबधंन 
स ेसबंधंित प्रमखु प्रक्रियाओ ंका व्यापक स्वचालन सभंव हुआ है।

म्यूटेशन, लगान भगुतान, जमाबदंी, राजस्व न्यायालय वाद, भमूि 
स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एलपीसी), अधिकार अभिलखे (आरओआर) 

वर््ष 2017 स े अब तक लगभग 15 सॉफ्टवयेर अनपु्रयोग 
क्रियाशील हैैं, जिनके माध्यम स े 4 करोड़ स े अधिक जमाबदंी 
अभिलखेोों तथा उनसे सबंधंित लाखोों सहायक विधिक दस्तावजेोों 
का डिजिटल रूप मेें प्रबधंन किया जा रहा है।

बिहार राज्य

तथा चालू खतियान जसैी मलूभूत सवेाएँ अब सुरक्षित, इंटरनेट 
आधारित अनपु्रयोगोों के माध्यम स ेऑनलाइन उपलब्ध कराई जा 
रही हैैं।

इस डिजिटल परिवर््तन के परिणामस्वरूप मनैअुल प्रक्रियाओ ं
एव ंरजिस्टरोों पर निर््भरता मेें उल्लेखनीय कमी आई है तथा इनके 
स्थान पर म्यूटेशन (सरकारी भूमि सहित), एलपीसी, लगान, 
खतियान, जमाबंदी रजिस्टर (रजिस्टर-II), सरकारी भूमि रजिस्टर 
तथा राजस्व न्यायालय प्रबधंन हेत ु सदुृढ़ एवं सुरक्षित आईसीटी 
समाधान स्थापित किए गए हैैं।

एनआईसी बिहार ने भूमि अभिलेख, 

न्याय वितरण, खनन, वन, अवसंरचना, 

कल्याण, कृषि, शिक्षा, चुनाव, स्थानीय 

प्रशासन और नागरिक सेवाओ ं सहित 

विभिन्न क्षेत्ररों मेें महत्वपूर््ण आईसीटी 

प्लेटफॉर्ममों को डिजाइन और कार्यान्वित 

करके राज्य मेें डिजिटल शासन के एक 

प्रमुख चालक के रूप मेें अपनी पहचान 

बनाई है। एनआईसीनेट और एनकेएन 

जैसे मजबूत नेटवर्ककों द्वारा समर््थथित 

इन पहलोों ने डीबीटी, मोबाइल शासन, 

जीआईएस एकीकरण और कागज 

रहित प्रशासन के माध्यम से पारदर््शशिता, 

दक्षता और सेवा पहंुच को मजबूत किया 

है, जिससे एनआईसी बिहार को अपनी 

तकनीकी उत्कृष्ट ता के लिए राष्ट् रीय स्तर 

पर मान्यता प्राप्त हुई है।

सयैद मुमताज़ हुसनै 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एएसआईओ
sm.husain@nic.in

अजय कुमार 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
kumar.a@nic.in

राज्ययों से

क्रम सं. अनुप्रयोग

1 बिहारभूमि एवं एमआईएस

2 ई-म्यूटेशन

3 ई-एलपीसी

4 ऑनलाइन लगान भुगतान

5 सभी 22 भारतीय भाषाओ ंमेें ऑनलाइन जमाबंदी 
एवं आरओआर

6 ई-जमाबंदी

7 स्वप्रेरित (सुओ मोटो) म्यूटेशन

8 सरकारी भूमि म्यूटेशन

9 राजस्व न्यायालय वाद प्रबंधन प्रणाली

10 परिमार््जन प्लस

11 जन शिकायत

12 एकीकरण सेवाएँ

13 भू-नक्शा (यू.एल.पी.आई.एन.)

14 मोबाइल अनुप्रयोग

15 क्रेडे ेंशियल्स प्रबंधन प्रणाली

सी.सी.एम.एस
https://ccms.bihar.gov.in

राज्य सरकार के विरुद्ध दायर न्यायालय वादोों की निगरानी एवं 
समयबद्ध प्रत्युत्तर देना लबं ेसमय स ेएक चनुौतीपूर््ण क्षेत्र रहा है, 
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जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्याय वितरण प्रणाली तथा आम जनमानस 
पर पड़ता है। कई अवसरोों पर राज्य सरकार के विभागोों स ेसमय 
पर उत्तर प्रस्तुत न होन ेके कारण राज्य के विरुद्ध निर््णय/आदेश 
पारित हो जात ेहैैं।

इस स्थिति के प्रमखु कारणोों मेें न्यायालय वादोों हेत ुकेें द्रीकृत 
डाटाबसे का अभाव, एक सवु्यवस्थित निगरानी तंत्र की कमी, 
हितधारकोों के मध्य समचुित समन्वय का अभाव तथा सूचना 
तक सीमित पहँुच शामिल हैैं। इन चनुौतियोों के समाधान हेतु 
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 
की परिकल्पना के अनरुूप न्यायालय वाद निगरानी प्रणाली (सी.
सी.एम.एस) का अभिकल्पन एव ंविकास किया गया है।

सी.सी.एम.एस की प्रमखु विशषेताएँ

•	 भूमिका आधारित उपयोगकर्ता प्रणाली

•	 एनजेडीजी–नैपिक्स प्लेटफॉर््म के साथ एकीकरण

•	 वाद प्रबंधन प्रणाली

•	 वाद का संपूर््ण इतिहास

•	 क्वेरी बिल्डर

•	 रीयल-टाइम अद्यतन

•	 पत्राचार प्रबंधन

•	 निस्तारित वादोों की अनुपालन ट््ररैकि ग

•	 दैनिक वाद सूची (डेली केस बोर््ड)

•	 अंतरिम आदेश एवं अंतिम निर््णय

प्रमुख कार्यान्वयन

•	 महाधिवक्ता कार्यालय

•	 अपर सॉलिसिटर जनरल

•	 बिहार सरकार के राज्य भर के सभी विभाग/ कार्यालय

•	 छत्तीसगढ़ राज्य

खाननसॉफ्ट
https://khanansoft.bihar.gov.in/

खाननसॉफ्ट बिहार मेें खनन गतिविधियोों के प्रबंधन एवं 
निगरानी हेत ु विकसित एक समेकित डिजिटल प्लेटफॉर््म है, जो 
जी2जी, जी2बी, सी2जी तथा बी2बी सवेाओ ंको समर््थथित करत ेहुए 

विभिन्न हितधारकोों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करता है। यह 

प्रणाली 24×7×365 तकनीकी सहायता, भीड़ एवं काननू-व्यवस्था 

सबंधंी समस्याओ ंको कम करन ेहेतु ऑन-डिमाांड स्लॉटिगं तंत्र तथा 

वाहन पोर््टल के साथ एकीकरण के माध्यम स ेरीयल-टाइम वाहन 

सत्यापन की सवुिधा प्रदान करती है।

प्रणाली मेें ओवरलोडिगं की रोकथाम हेत ुवे-ब्रिज एकीकरण को 

अनिवार््य किया गया है तथा जीपीएस आधारित, जियो-फेें स््ड चालान 

जनरेशन का प्रावधान किया गया है, जिसस ेकेवल अधिकृत खनन 

स्थलोों पर सत्यापित वाहनोों के लिए ही चालान निर््गत होना सनुिश्चित 

होता है।

प्रभाव

•	 खनिज प्रशासन का सुदृढ़़ीकरण

•	 अवैध खनन एवं वाहन ओवरलोडिगं मेें उल्लेखनीय कमी

•	 खनन परिचालनोों की रीयल-टाइम, आईटी सक्षम निगरानी

•	 चालान जनरेशन हेतु प्रभावी नियंत्रण तंत्र

•	 अपंजीकृत वाहनोों के लिए फर्जी चालानोों का उन्मूलन

•	 परिवहनकर्ताओ ंकी जीपीएस आधारित निगरानी

•	 पारदर््शशिता एवं प्रशासनिक दक्षता मेें वृद्धि

आर.सी.डी ऑनलाइन
http://rcdonline.bihar.gov.in/

बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग (आर.सी.डी) द्वारा सड़कोों 

एव ंपुल परियोजनाओ ंकी ऑनलाइन निगरानी हेतु जीआईएस यकु्त 

एकीकृत परियोजना प्रबधंन सचूना प्रणाली (पी.एम.आई.एस) का 

कार्यान्वयन किया गया है। यह प्रणाली आर.सी.डी, बी.आर.पी.एन.

एन.एल तथा बी.एस.आर.डी.सी द्वारा क्रियान्वित कार्ययों की भौतिक 

एव ंवित्तीय प्रगति की रीयल-टाइम ट््ररैकि ग को सक्षम बनाती है।

जीआईएस घटक के माध्यम स ेसड़क परिसंपत्तियोों एवं क्रॉस-

ड््ररे नजे सरंचनाओ ं का थीमैटिक मपैिगं किया जाता है, जिससे 

प्रधानमतं्री गति शक्ति पहल के अतंर््गत योजना निर्माण मेें सहयोग 

प्राप्त होता है। पी.एम.आई.एस के साथ जीआईएस का एकीकरण 

परियोजना प्रगति के मानचित्र-आधारित दृश्ययांकन को सभंव बनाता 

है, जिसस ेपारदर््शशिता, समन्वय एवं डेटा-आधारित निर््णय प्रक्रिया मेें 

सधुार होता है।

चित्र 2.1 सी.सी.एम.एस प्रक्रिया प्रवाह

एन.जे.डी.जी

सीआईएस डेटाबसे
(उ� �ायालय)

सी.सी.एम.एस

अद्यतन मामला ���त

सी.सी.एम.एस
डेटाबसे

एजी काय�लय
(एजी स�ंा को मामला सं�ा स ेजोड़ना)

निेप� 
एपीआई

��त�लिपकरण

मामला आईडी

नया मामला ��वि�

श्री अभय कुमार सिहं, आईएएस 
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

बि हार सरकार ने राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र 
(एनआईसी) के सहयोग से पारदर््शशिता, 

कार््यकुशलता और नागरिक सेवा वितरण मेें सुधार 
हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शासन 
को सुदृढ़ किया है।.

राज्य डेटा केें द्र, बिहार राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर््क , 
बिहारवन, साइबर सुरक्षा ढााँचे, डिजिटल लर््नििंग 
कार््यक्रम तथा बिहार एआई मिशन जैसी पहलोों के 
माध्यम से राज्य ने एक मजबूत और भविष्य-उन्मुख 
डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। 
एनआईसी, बिहार ने ई-लोक वितरण प्रणाली, 
बिहार-भूमि, वाहन–सारथी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 
प्रणालियोों तथा प्रशासनिक डैशबोर््ड जैसी प्रमुख 
ई-शासन पहलोों मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई है। 
एनआईसी के साथ 
यह निरंतर सहयोग 
बिहार के डिजिटल 
परिवर््तन और 
समावेशी विकास 
का प्रमुख आधार 
बना हुआ है।

ई-ऑफिस
https://eoffice.bihar.gov.in/

एनआईसी द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से 
ई-फाइल, ई-रसीद तथा नॉलजे मनैजेमेेंट मॉड्यूल के जरिए फाइल 
मवूमेेंट एवं शासकीय पत्राचार का डिजिटलीकरण किया गया है। 
इसस ेनिर््णय प्रक्रिया मेें तीव्रता, पारदर््शशिता मेें वदृ्धि तथा कागज़ के 
उपयोग मेें उल्लेखनीय कमी सनुिश्चित हुई है। प्रभावी अंगीकरण हेतु 
अधिकारियोों एवं कर््मचारियोों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया 
गया है।

बिहार सरकार द्वारा ई-ऑफिस को विभागोों, निदेशालयोों एवं 
जिलोों मेें व्यापक रूप स े लागू किया गया है, जिसस े पपेरलसे 
गवर्ननेंस, मानकीकृत वर््क फ़़्ललो तथा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ 
एकीकरण को बढ़़ावा मिला है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एव ं परिवार कल्याण मतं्रालय के 
निर्देशानसुार एम्स, पटना सहित डॉ. राजन्द्र प्रसाद केें द्रीय कृषि 
विश्वविद्यालय (आर.पी.सी.ए.यू), पूसा तथा गगंा बाढ़ नियतं्रण 
आयोग (जी.एफ.सी.सी), जल शक्ति मतं्रालय द्वारा भी ई-ऑफिस 
को अपनाया गया है, जिसस ेप्रशासनिक प्रक्रियाओ ंका सरलीकरण, 
अतंर-विभागीय समन्वय मेें सधुार तथा परू््णतः पपेरलेस कार््य परिवशे 
सभंव हुआ है।

जन वितरण अन्न (जेवीए)
https://rconline.bihar.gov.in/

जन वितरण अन्न (जवेीए) बिहार सरकार के खाद्य एव ंउपभोक्ता 
सरंक्षण विभाग द्वारा अनमुोदित एक सरुक्षित एव ंस्के लबेल डिजिटल 
प्लेटफॉर््म है, जो वर््ष 2017 स ेराज्य की राशन कार््ड प्रबधंन प्रणाली 
का संचालन कर रहा है। यह नागरिक-केें द्रित समाधान आवदेन, 
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राज्ययों से

ट््ररैकि ग, अनमुोदन एव ंराशन कार््ड निर््गमन तक की समस्त सवेाएँ 

एंड-टू-एंड ऑनलाइन उपलब्ध कराता है।

वर््तमान मेें जवेीए लगभग 2.07 करोड़ परिवारोों एव ं8.35 करोड़ 

सदस्ययों के डेटा का प्रबंधन कर रहा है, जिसस ेयह बिहार की सबसे 

बड़़ी कल्याण वितरण प्रणालियोों मेें स ेएक बन गया है। आई.एम.

पी.डी.एस के साथ एकीकरण के माध्यम स ेवर््ष 2020 स ेवन नशेन 

वन राशन कार््ड (ओ.एन.ओ.आर.सी) योजना को सक्षम किया गया 

है, जिसस ेप्रवासी श्रमिकोों को अतंर-राज्यीय खाद्यान्न पोर्टेबिलिटी 

का महत्वपरू््ण लाभ प्राप्त हुआ है।

यह प्लेटफॉर््म ए.ई.पी.डी.एस केें द्रीय सर््वर के साथ एकीकृत 

है, जिससे ई-पॉस मशीनोों के माध्यम स ेरीयल-टाइम एव ंपारदर्शी 

वितरण सनुिश्चित होता है। साथ ही, राज्य भर के लगभग 54,000 

एफपीएस का समग्र प्रबधंन भी इसी प्रणाली के माध्यम स ेकिया 

जा रहा है।

जवेीए का डिजिलॉकर के साथ एकीकरण किया गया है, जिससे 

बिहार डिजिटल राशन कार््ड उपलब्ध करान ेवाला छठा राज्य बना है। 

इसके अतिरिक्त, परिवार स्थिति सत्यापन हेत ुइस ेआयषु्मान भारत 

के साथ भी जोड़़ा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, जवेीए ने 

40 लाख स ेअधिक राशन कार्डडों के लिए खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित 

कर खाद्य सरुक्षा मेें महत्वपूर््ण भमूिका निभाई।

प्रमखु विशेषताएँ

•	 सभी जिलोों मेें पूर््णतः भूमिका आधारित ऑनलाइन प्रणाली

•	 राशन कार््ड आवेदन, संशोधन एवं ट््ररैकि ग हेतु एंड-टू-एंड 

नागरिक सेवाएँ

•	 बड़़े पैमाने पर लाभार्थी डेटा का सुरक्षित प्रबंधन

•	 ओ.एन.ओ.आर.सी के माध्यम से राष्ट् रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी

•	 ई-पॉस मशीनोों द्वारा निर्बाध खाद्यान्न वितरण

•	 लगभग 54,000 एफपीएस का समग्र प्रबंधन

•	 डिजिटल राशन कार््ड हेतु डिजिलॉकर एकीकरण

•	 सक्रिय परिवार सत्यापन हेतु आयुष्मान भारत लिकं

•	 कोविड-19 जैसी आपात स्थितियोों मेें सिद्ध स्के लेबिलिटी

एफ.एम.आई.एस
https://forestonline.bihar.gov.in/

एफ.एम.आई.एस (वन प्रबधंन सचूना प्रणाली) राज्य मेें 

वन रोपण, नर््सरी, सयंकु्त वन प्रबधंन, वन अपराध, वन्यजीव 

गतिविधियााँ, मानव ससंाधन प्रबधंन प्रणाली तथा इको-टूरिज्म 

गतिविधियोों स े संबधंित सचूनाओ ं के सकू्ष्म-स्तरीय प्रबधंन हेतु 

विकसित एक आईसीटी आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली एकीकृत 

वबे, जीआईएस एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम स ेसचंालित 

होती है।

इस परियोजना का कार्यान्वयन विभाग के अतंर््गत राज्य के सभी 

4 क्षेत्र, 8 सर््ककि ल, 28 डिवीजन, 110 रेेंज, 416 बीट तथा 1547 सब-

बीट कार्यालयोों तक विस्तारित है।

निर्वाचन प्रबंधन हेतु एकीकृत डिजिटल 
प्रणालियााँ
https://elecon.bihar.gov.in

बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 के दौरान राष्ट् रीय सचूना 

विज्ञान केें द्र (एनआईसी), बिहार द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित 

अनके बड़़े पैमान े की, प्रौद्योगिकी-सचंालित डिजिटल प्रणालियोों 

का सफलतापूर््वक उपयोग किया गया। इन प्रणालियोों के माध्यम 

स ेभारत निर्वाचन आयोग (ई.सी.आई) के दिशा-निर्देशोों के अनरुूप 

पारदर््शशिता, कार््यकुशलता, शदु्धता एवं अनपुालन सनुिश्चित किया 

गया।

य े प्रणालियााँ निर्वाचन की सपूंर््ण जीवन-चक्र प्रक्रिया को 

आच्छादित करती हैैं, जिसमेें निर्वाचन कार््ममिक प्रबधंन, बल तनैाती, 

मतगणना तथा फील्ड स्तर पर रीयल-टाइम ट््ररैकि ग शामिल है।

निर्वाचन कार््ममिक प्रबंधन सूचना प्रणाली 
ई.पी.एम.आई.एस

ई.पी.एम.आई.एस एक व्यापक वेब-आधारित समाधान है, 

जिस ेमतदान एवं मतगणना कार््ममिकोों के प्रबधंन को डिजिटाइज़ एवं 

सवु्यवस्थित करने हेत ुविकसित किया गया है।

प्रमुख विशषेताएँ

•	 कार््ममिक जीवन-चक्र का एंड-टू-एंड प्रबंधन: पंजीकरण, 

सत्यापन, प्रशिक्षण, ड्यूटी आवंटन, उपस्थिति एवं संचार

•	 त्रुटियोों के उन्मूलन हेतु स्वचालित डेटा सत्यापन, जैसे:

•	 नाम–लिगं विसंगति

•	 डुप्लिकेट मोबाइल नंबर

•	 डुप्लिकेट बैैंक खाते

•	 ई.सी.आई मानकोों के अनुरूप निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु 

नियम-आधारित रैैंडमाइज़़ेशन:

•	 पुरुष कार््ममिकोों हेतु विधानसभा क्षेत्र (ए.सी) पृथक्करण एवं 

कार्यालय विविधता

•	 महिला दलोों के लिए न्यूनतम महिला प्रतिनिधित्व के साथ 

समान ए.सी मेें तैनाती

•	 स्वचालित दल गठन तथा ए.सी / बूथ / टेबल आवंटन

•	 प्रतिनियुक्ति आदेश एवं वैधानिक प्रतिवेदनोों का सृजन

•	 एस.एम.एस आधारित रीयल-टाइम संचार

•	 मानव संसाधन की कमी की पूर््तति हेतु अंतर-जिला कार््ममिक 

स्थानाांतरण

•	 बल रैैंडमाइज़़ेशन मॉड्यूल के साथ निर्बाध एकीकरण

बल तैनाती प्रणाली
बल तनैाती प्रणाली बिहार मेें निर्वाचन के दौरान पलुिस एवं 

सरुक्षा बलोों के प्रबंधन हेतु विकसित एक उच्च-स्तरीय स्के लबेल, 

निर््णय-सहायक डिजिटल प्लेटफॉर््म है।

प्रमखु कार््य

•	 निर्वाचन चरणोों के अनुसार बलोों की आवाजाही की योजना 

एवं ट््ररैकि ग

•	 निम्नलिखित बलोों की तैनाती:

•	 राज्य पुलिस

•	 होम गार््ड ड््स

•	 सी.ए.पी.एफ / सी.पी.एम.एफ

•	 स्वचालित दल गठन एवं रैैंडमाइज़्ड तैनाती

•	 रीयल-टाइम आवश्यकता के आधार पर अंतर-जिला बल 

स्थानाांतरण

•	 निगरानी हेतु एस.एम.एस अलर््ट एवं लाइव डैशबोर््ड

एलीट््र रेसेस – निर्वाचन ड्यूटी ट््र रैकिग प्रणाली
https://eletraces.bihar.gov.in

एलीट््ररे ससे एक जी.पी.एस सक्षम मोबाइल एव ं वबे-आधारित 

प्लेटफॉर््म है, जिसे निर्वाचन अधिकारियोों की रीयल-टाइम ट््ररैकि ग 

हेतु विकसित किया गया है।

प्रमखु विशषेताएँ

•	 सक्रिय कार््य-आधारित जीपीएस टास्क एवं रूट ट््ररैकि ग

•	 घटना रिपोर््टििंग एवं मानचित्र-आधारित निगरानी

•	 लाइव पर््यवेक्षण हेतु वेब डैशबोर््ड

•	 एस.एम.एस संचार एवं समेकित रिपोर््टििंग

कॉमन डीबीटी पोर््टल
https://dbt.bihar.gov.in/wp/Default.aspx

कॉमन डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अतंरण) पोर््टल, जिस ेएनआईसी, 

बिहार द्वारा डिज़़ाइन एवं विकसित किया गया है, लाभार््थथियोों को 

बिना किसी मध्यस्थ के सीध ेलाभ अतंरण के प्रबधंन एव ंनिगरानी 

हेतु उपयोग किया जाता है। यह पोर््टल यह सनुिश्चित करता है कि 

चित्र 2.2 एफ.एम.आई.एस का अवलोकन

आईसीटी सहायता वेब अनु�योग
�वकास

अनु�योग� पर उपयोगकत�ओ ं
को ��शक्षण एवं वीिडयो 
कॉ��� �सगं हेतु सहयोग एफ.एम.आई.एस

अनु�योग� का काय��यन 
एवं �नगरानी

वन संसाधन� का 
जीआईएस �व�ेषण

मोबाइल अनु�योग
�वकास
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राज्ययों से

सरकारी कल्याणकारी लाभ सही लाभार्थी को, सही समय पर, सही 

बैैंक खात ेमेें प्राप्त होों। वर््तमान मेें यह बिहार सरकार के 21 विभागोों 

की लगभग 135 योजनाओ ंको आच्छादित करता है।

कॉमन डीबीटी पोर््टल की प्रमुख विशषेताएँ

•	 राज्य भर मेें लाभार्थी भुगतान एवं विक्रे ता भुगतान (आर.ई.ए.टी) 

हेतु एकीकृत पोर््टल

•	 फील्ड स्तर पर लाभार्थी पहचान एवं अनुमोदन

•	 पी.एफ.एम.एस, यू.आई.डी.ए.आई, एन.पी.सी.आई एवं अन्य 

पोर््टलोों के साथ एकीकरण

•	 निधि अंतरण से पूर््व पी.एफ.एम.एस के माध्यम से लाभार्थी 

सत्यापन

•	 बल्क फंड ट््रा ांसफर की सुविधा, बैैंक शाखाओ ं पर निर््भरता 

समाप्त

•	 पोर््टल/एस.एम.एस के माध्यम से वास्तविक निधि अंतरण 

स्थिति की जानकारी

•	 निधि अंतरण चक्र को घटाकर पाक्षिक/मासिक किया गया

केन केयर पोर््टल (सी.सी.एस पोर््टल)
https://ccs.bihar.gov.in

कृषि बिहार की अर््थव्यवस्था की रीढ़ है तथा गन्ना राज्य की प्रमुख 

नकदी फसलोों मेें से एक है। राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी), 

बिहार द्वारा विकसित केन केयर सिस्टम (सी.सी.एस) पोर््टल के 

माध्यम स ेबिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग गन्ना क्षेत्र के विकास 

एव ंसततता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सदुृढ़ करता है।

यह पोर््टल किसानोों को प्रभावी सहयोग प्रदान करन,े सेवाओ ंको 

सवु्यवस्थित करन ेतथा गन्ना उद्योग को समदृ्ध एवं सतत भविष्य की 

ओर अग्रसर करने मेें सहायक है। नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण 

तथा उन्नत कृषि तकनीकोों को प्राथमिकता देत ेहुए विभाग का उद्देश्य 

किसान कल्याण एवं उत्पादकता मेें वृद्धि करना है। इन पहलोों के 

माध्यम स ेबिहार को देश मेें गन्ना उत्पादन के एक प्रमखु केें द्र के रूप 

मेें स्थापित करन ेकी दिशा मेें कार््य किया जा रहा है।

सी.सी.एस पोर््टल गन्ना उद्योग विभाग का एकीकृत पोर््टल है, 

जिसके अतंर््गत एम.जी.वी.वाई, गुड़-खाांडसारी, गन्ना यंत्रीकरण 

योजना, जडे.डी.सी योजना आदि को ऑनलाइन किया गया है। इस 

पोर््टल के माध्यम से सभी योजनाओ ंके आवेदन एवं प्रससं्करण की 

सवुिधा भी उपलब्ध कराई गई है।

मेधासॉफ्ट
https://medhasoft.bihar.gov.in

मधेासॉफ्ट बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हेतु विकसित एक 

केें द्रीकृत, वेब-आधारित अनपु्रयोग है। यह प्लेटफॉर््म छात्र सूचना के 

एंड-टू-एंड प्रबंधन, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओ ंके क्रियान्वयन 

तथा पात्र लाभार््थथियोों को डीबीटी के माध्यम स े भुगतान सनुिश्चित 

करन े के लिए डिज़़ाइन किया गया है। डेटा संकलन, सत्यापन 

एवं भुगतान वर््क फ़़्ललो के एकीकरण के माध्यम स े यह प्रणाली 

पारदर््शशिता, शदु्धता तथा समयबद्ध लाभ वितरण को सदुृढ़ करती है।

प्रमखु उद्देश्य

•	 छात्ररों का एक केें द्रीकृत एवं प्रामाणिक डेटाबेस तैयार करना 

एवं संधारित करना

•	 छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओ ंके क्रियान्वयन मेें सहयोग

•	 डुप्लिकेट, फर्जी अथवा अपात्र छात्र अभिलेखोों की पहचान एवं 

उन्मूलन

•	 पारदर्शी, निर्बाध एवं समयबद्ध डीबीटी भुगतान सुनिश्चित करना

•	 विभागीय निर््णय हेतु रीयल-टाइम निगरानी, विश्लेषण एवं 

रिपोर््टििंग उपलब्ध कराना

आच्छादित योजनाएँ

•	 मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना (ए.पी.एल), कक्षा 1–8

•	 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, कक्षा 1–8

•	 मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना (एस.सी/ एस.टी/ बी.पी.

एल), कक्षा 1–8

•	 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, कक्षा 9–12

•	 मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, कक्षा 9–12

•	 मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, कक्षा 9–12

•	 किशोरी स्वास्थ्य योजना

•	 छात्रवृत्ति – सामान्य वर््ग, कक्षा 1–8

चाणक्य
https://buhs.ac.in/buhschanakya/

चाणक्य (विश्वविद्यालय पंजीकरण एव ंपरीक्षा प्रबंधन प्रणाली) 

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी), बिहार द्वारा विश्वविद्यालयोों 

एवं शकै्षणिक ससं्थानोों हेत ु विकसित एक वबे-सक्षम, भमूिका-

आधारित एवं वर््क फ़़्ललो सचंालित आईसीटी समाधान है। यह 

एकीकृत प्लेटफॉर््म सभी कार्यात्मक मॉड्यूल्स को एक ही केें द्रीकृत 

डेटाबेस पर सचंालित करता है, जिसस े जटिल इंटरफेस की 

आवश्यकता समाप्त होती है तथा उच्च शदु्धता एव ंविश्वसनीयता के 

साथ रीयल-टाइम डेटा एकीकरण सनुिश्चित होता है।

यह प्रणाली पंजीकरण एवं परीक्षा शाखाओ ं के मध्य निर्बाध 

समन्वय को सक्षम बनात ेहुए त्रुटियोों मेें कमी, पारदर््शशिता मेें वदृ्धि तथा 

शकै्षणिक प्रशासन के सरलीकरण मेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाती है।

ई-पंचायत – बिहार
https://epanchayat.bihar.gov.in/

ई-पंचायत बिहार एक वेब-आधारित लखेा एव ंगवर्ननेंस प्लेटफॉर््म 

है, जिस े पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओ ं के क्रियान्वयन, 

भुगतान प्रसंस्करण एवं निगरानी को सवु्यवस्थित करन े हेतु 

विकसित किया गया है।

प्रमखु विशषेताएँ

•	 सुरक्षित एवं प्रमाणित लेन-देन हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के 

माध्यम से भुगतान

•	 निर्बाध निधि अंतरण हेतु पी.एफ.एम.एस (आर.ई.ए.टी) 

मॉड्यूल के साथ एकीकरण

•	 नोडल बैैंकोों के साथ एकीकरण

•	 रीयल-टाइम सूचना हेतु एस.एम.एस एवं ई-मेल अलर््ट

क्रम सं. विभाग का नाम राशि कुल लेन-देन

1 बीसी एवं ईबीसी कल्याण 19,82,97,2974 79,44,398

2 अल्पसंख्यक कल्याण 19,67,24,88,28 7,32,746

3 स्वास्थ्य 2,15,43,22,93,81 1,62,79,878

4 लघु जल संसाधन विभाग 14,99,58,7396 49,767

5 सामाजिक कल्याण 43,05,58,47,4749 60,67,38,121

6 ग्रामीण विकास 32,02,22,69,3188 7,81,20,037

7 आपदा प्रबंधन विभाग 9,17,04,56,1299 8,50,71,906

8 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण 11,19,50,13,15 41,21,462

9 शहरी विकास 40,14,42,7403 55,27,209

10 गृह विभाग 14,72,31,9000 96,425

11 शिक्षा 3,17,80,94,38,115 30,87,77,736

12 श्रम संसाधन विभाग 27,27,57,9008 64,87,656

13 कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग 51,62,98,69,34 1,60,41,355

14 योजना विभाग 9,08,62,67,000 3,11,70,790

15 सहकारिता 20,66,41,00,536 56,64,825

कुल 12,78,00,22,97,126 1,17,28,24,311

कॉमन डीबीटी पोर््टल का प्रभाव
वर््ष 2017 स ेजनू 2025 तक, कॉमन डीबीटी पोर््टल के माध्यम स े₹1,27,800 करोड़ स ेअधिक की राशि का अतंरण किया जा चकुा है।
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•	 मोबाइल आधारित निरीक्षण एवं जियो-टैगिगं

•	 ऑनलाइन जी.एस.टी.आई.एन सत्यापन

उपलब्धियााँ

•	 पंजीकृत योजनाएँ – 3,43,356

•	 निर््ममित वाउचर – 9,44,322

•	 पंजीकृत विक्रे ता – 13,693

•	 पंजीकृत श्रमिक – 4,34,511

•	 किया गया भुगतान – ₹51,78,81,68,662 (लगभग 5000 
करोड़)

‘इख मित्र’ मोबाइल अनुप्रयोग
गन्ना किसानोों हेत ुशिकायत निवारण, परामर््श सवेाएँ तथा गन्ना 

विशषेज्ञञों स ेपरामर््श की सवुिधा प्रदान करने के उद्देश्य स े‘इख मित्र’ 
नामक मोबाइल अनपु्रयोग विकसित किया गया है। वर््तमान मेें इसके 
सक्रिय उपयोगकर्ताओ ंकी सखं्या लगभग 9,800 है। यह अनपु्रयोग 
गगूल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

गन्ना यंत्रीकरण
https://sugarcanemech.bihar.gov.in/

गन्ना यतं्रीकरण बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की एक 
प्रमखु पहल है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता मेें वृद्धि, खतेी की लागत 
मेें कमी तथा श्रम की कमी की चनुौती का समाधान करना है। इस 
पहल के अंतर््गत भमूि तैयारी, रोपण, अतंर-फसली क्रियाएँ, सिचंाई 

एव ंकटाई सहित गन्ना खेती के विभिन्न चरणोों मेें आधनुिक कृषि यतं्ररों 
एव ंउपकरणोों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

यंत्रीकरण को बढ़़ावा देकर विभाग गन्ना खतेी के 
आधनुिकीकरण, सतत कृषि पद्धतियोों को सुनिश्चित करन े तथा 
बिहार मेें गन्ना क्षेत्र की समग्र दक्षता मेें सधुार की दिशा मेें कार््य कर 
रहा है।

बी.बी.ओ.एस.ई
https://bboseonline.bihar.gov.in/

बिहार बोर््ड ऑफ ओपन स्कूलि गं एंड एग््ज़़ामिनशेन (बी.
बी.ओ.एस.ई) ओपन एवं डिस्टटेंस लर््नििंग के माध्यम स े बिहार मेें 
समावेशी शिक्षा को बढ़़ावा देता है, विशषे रूप स े वंचित वर्गगों पर 
केें द्रित रहत ेहुए। यह उद्योग भागीदारोों के सहयोग स ेअकुशल एवं 
अर््ध-कुशल यवुाओ ंको कौशल विकास के माध्यम स ेरोजगारोन्मुख 
कार््यबल मेें परिवर््ततित करन ेका कार््य करता है।

बी.बी.ओ.एस.ई वेब अनपु्रयोग छात्र पंजीकरण, परीक्षा प्रपत्र, 
शलु्क भुगतान एवं परिणाम प्रससं्करण सहित प्रमुख शकै्षणिक 
एव ंप्रशासनिक प्रक्रियाओ ंके डिजिटलीकरण एवं सरलीकरण को 
सक्षम बनाता है।

ई-डिस्ट्रिक्ट
https://serviceonline.bihar.gov.in

बिहार ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड परियोजना बिहार सरकार की 
एक प्रमुख आईसीटी पहल है, जिस े डिजिटल इंडिया कार््यक्रम 

के अतंर््गत राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) के तकनीकी 

सहयोग स े कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य सर््वविसप्लस 

नामक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर््म के माध्यम स ेजिला, अनुमडंल, 

प्रखडं, अचंल एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च-आवतृ्ति, नागरिक-

केें द्रित सवेाओ ंकी इलके्ट् रॉनिक आपरू््तति सनुिश्चित करना है।

वर््तमान मेें विभिन्न विभागोों की 67 सवेाएँ पोर््टल पर लाइव हैैं 

तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की 12 नई 

सवेाएँ कार्यान्वयनाधीन हैैं।

ओ.एफ.एम.ए.एस 
https://farmech.bihar.gov.in/

ऑनलाइन फार््म मकेैनाइजशेन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर 

(ओ.एफ.एम.ए.एस) बिहार मेें किसानोों को अनदुानित कृषि यंत्ररों 

के वितरण को सवु्यवस्थित करन े हेतु विकसित एक डिजिटल 

प्लेटफॉर््म है। यह किसानोों, विक्रे ताओ ं एव ं निर्माताओ ं के बीच 

पारदर्शी एवं कुशल अतंःक्रिया सुनिश्चित करत े हुए समयबद्ध एवं 

निष्पक्ष अनदुान वितरण को सक्षम बनाता है।

किसान ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करत े हैैं, जिनका कृषि 

विभाग के अतंर््गत पंचायत, प्रखडं एवं जिला स्तर पर बहु-स्तरीय 

वर््क फ़़्ललो के माध्यम स ेसत्यापन किया जाता है। सत्यापन उपराांत 

जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमति निर््गत की जाती है, जिसस ेकिसान 

अनदुानित दरोों पर स्वीकृत कृषि यंत्र क्रय कर सकत ेहैैं।

ओ.एफ.एम.ए.एस व्यक्तिगत किसानोों एव ंकिसान समूहोों (स्वयं 

सहायता समूह, जीविका आदि) को सिगंल इम्प्लीमेेंट, इम्प्लीमेेंट 

समूह तथा कृषि ड््ररो न जसैी योजनाओ ंके अतंर््गत आच्छादित करता 

है।

ई-सहकारी
https://esahkari.bihar.gov.in/

बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा विभागीय 

कार््यप्रणालियोों को सदुृढ़ करन े हेत ु व्यापक सधुारात्मक कदम 

उठाए गए हैैं, विशषे रूप स ेप्राथमिक कृषि साख समितियोों (पकै्स) 

के माध्यम स ेखाद्यान्न खरीद की प्रक्रिया मेें व्याप्त अक्षमताओ ंतथा 

किसानोों को भुगतान मेें होन े वाली देरी की समस्या के समाधान 

के लिए। इन सधुारोों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बी.

आर.एफ.एस.वाई) एवं संबधंित पहलोों के माध्यम स ेसमर््थन प्रदान 

किया गया है।

यह एकीकृत परियोजना किसान पंजीकरण, धान खरीद 

तथा समयबद्ध भुगतान सहित सपूंर््ण एंड-टू-एंड वर््क फ़़्ललो का 

डिजिटलीकरण करती है। इसके अतिरिक्त, फसल कटाई प्रयोगोों 

के माध्यम स ेधान एवं अन्य खरीफ फसलोों की क्षति का आकलन 

कर डीबीटी के माध्यम से क्षतिपूर््तति भगुतान की सवुिधा भी उपलब्ध 

कराई गई है। फसल क्षति एवं भूमि क्षेत्र के आधार पर ₹1,000 

स े₹20,000 तक की राशि आधार पमेेेंट ब्रिज के माध्यम स ेसीधे 

किसानोों के बैैंक खातोों मेें अतंरण की जाती है।

यह प्लेटफॉर््म कृषि यतं्ररों पर दी जाने वाली सब्सिडी के प्रबधंन 

के माध्यम स े कृषि निवेश एवं यतं्रीकरण को भी बढ़़ावा देता है। 

अनदुानित कृषि उपकरणोों की खरीद की निगरानी हेतु एक समर््पपित 

मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।

प्रमखु मॉड्यूल

•	 बी.आर.एफ.एस.वाई (बिहार राज्य फसल सहायता योजना)

•	 प्रोक्योरमेेंट (खरीद)

चित्र 2.3 : इख मित्र मोबाइल एप्लिकेशन

चित्र 2.4 : सर््वविस प्लस के अंतर््गत वर््षवार प्रदत्त सेवाएँ (2021 के बाद से घातीय वृद्धि)
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अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी बिहार राज्य केें द्र
ततृीय तल, एनआईसी भवन, सचूना भवन परिसर
नहेरू पथ, पटना, बिहार – 800015
ईमले: sio-bih@nic.in, फ़़ोन: 0612-4567890

•	 एम.पी.पी.वाई (मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना)

•	 ए.एम.एस (एसेट मैनेजमेेंट सिस्टम)

•	 एम.एच.के.एस.वाई (मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना)

•	 सी.ओ.टी.एस (को-ऑपरेटिव ऑफिसर््स ट््ररैकि ग सिस्टम)

•	 सोसाइटी पंजीकरण

•	 सहकारी न्यायालय सूचना प्रणाली

आई.सी.टी अवसंरचना व नटेवर््क  सवेाएँ
निकनेट

निकनेट बिहार राज्य मखु्यालय स ेसभी 38 जिलोों तक उच्च-
गति एव ंसरुक्षित कनके्टिविटी प्रदान करन ेवाली समर््पपित ई-गवर्ननेंस 
नटेवर््क  रीढ़ है। 10 जीबीपीएस की रिडडेेंट आर््ककि टेक्चर पर आधारित 
यह नटेवर््क  उच्च उपलब्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करता 
है। इसके माध्यम से केें द्र एव ंराज्य सरकार के कार्यालयोों, जिला 
प्रशासन तथा फील्ड कार्यालयोों को 34 एमबीपीएस स े1 जीबीपीएस 
तक की लीज़्ड लिकं के जरिए जोड़़ा गया है, जिसस ेअनपु्रयोगोों एवं 
डाटा केें द्ररों तक निर्बाध पहँुच संभव हो सकी है।

निकनेट सरकारी ई-मले, वबे सवेाओ,ं सरुक्षित ऑनलाइन 
अनपु्रयोगोों तथा बड़़े पमैान ेपर वी.वी.आई.पी वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं का 
समर््थन करता है, जिसस ेमहत्वपरू््ण डिजिटल सेवाओ ंकी निर्बाध 
आपरू््तति सनुिश्चित होती है। 24×7 सहायता राज्य नटेवर््क  सचंालन 
केें द्र तथा एनआईसी सवेा डेस्क के माध्यम से प्रदान की जाती है।

कोर ई-गवर्ननेंस अनपु्रयोगोों तक तीव्र एव ं विश्वसनीय पहँुच 
सनुिश्चित कर निकनेट सवेा वितरण, पारदर््शशिता तथा डेटा-आधारित 

निर््णय प्रक्रिया को सदुृढ़ बनाता है। एकीकृत वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं एवं 

सहयोग उपकरण केें द्र, राज्य, जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 

समन्वय को बहेतर बनात ेहुए यात्रा समय एवं लागत मेें उल्लेखनीय 

कमी लात ेहैैं।

राष्ट्री य ज्ञान नेटवर््क  (एनकेएन)
बिहार मेें एनकेएन पटना स्थित राज्य पीओपी के माध्यम से 

विश्वविद्यालयोों, अनसुधंान ससं्थानोों और सरकारी निकायोों को 

जोड़न े वाला एक उच्च गति, मल्टी-गीगाबिट डिजिटल बकैबोन 

प्रदान करता है। एनआईसीनटे के साथ एकीकृत होन ेके कारण, यह 

सभी जिलोों मेें इंटरनटे, इंट््ररा नेट, वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं और ई-गवर्ननेंस 

अनपु्रयोगोों तक निर्बाध पहंुच सक्षम बनाता है।

पनै-इंडिया एनकेएन पहल के अतंर््गत, बिहार का एनकेएन 

शिक्षा, अनुसधंान, स्वास्थ्य, कृषि एवं शासन से जडु़़े ससं्थानोों के 

लिए एक साझा डिजिटल मचं उपलब्ध कराता है, जो सहयोग, डेटा 

साझा करन,े नवाचार तथा राष्ट् रीय एवं वैश्विक अनसुधंान कार््यक्रमोों 

मेें सहभागिता को बढ़़ावा देता है।

पटना स्थित राज्य पीओपी लगभग 100 एनकेएन लिकं के 

माध्यम स ेजिला मखु्यालयोों एवं विश्वविद्यालयोों, मडेिकल कॉलजेोों, 

अस्पतालोों, इंजीनियरिंग एवं प्रबधंन ससं्थानोों, अनुसधंान एवं 

प्रशिक्षण केें द्ररों, न्यायिक संस्थानोों तथा सरकारी कार्यालयोों तक 

कनके्टिविटी का विस्तार करता है। बी.एस.एन.एल, रेलटेल एवं 

पी.जी.सी.आई.एल पर आधारित मल्टी-टी.एस.पी आर््ककि टेक्चर के 

साथ 10 जीबीपीएस बकैबोन उच्च उपलब्धता एवं विश्वसनीय सवेाएँ 

सनुिश्चित करता है।

एनकेएन से जडु़़े ससं्थानोों को इंटरनेट एव ं इंट््ररा नेट, ई-मले, 
वेब होस््टििंग, वी.ओ.आई.पी, वी.पी.एन, डी.एन.एस एवं मल्टीपॉइंट 
वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं जसैी सवेाओ ंके साथ-साथ वर््चचुअल क्लासरूम, 
वर््चचुअल लबै, डिजिटल लाइब्रेरी, सहयोगात्मक अनुसधंान प्लेटफॉर््म 
एवं क्लाउड सवेाओ ंजसैी उन्नत सवुिधाएँ प्राप्त होती हैैं।

महत्वपूर््ण आयोजन
•	 भारत सरकार के इलेक्ट् रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
के सचिव श्री एस. कृष्णन, भा.प्र.से. का एनआईसी, बिहार भ्रमण

•	 माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय द्वारा 
न्यायालय वाद निगरानी प्रणाली (सी.सी.एम.एस) मोबाइल ऐप 
का शुभारंभ

सम्मान एवं उपलब्धियााँ
एनआईसी, बिहार को ई-गवर्ननेंस के क्षेत्र मेें उत्कृष्ट  योगदान हेतु 

राष्ट् रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कारोों स ेसम्मानित किया गया है। 
प्रमखु पुरस्कारोों मेें शामिल हैैं:

•	 सी.एस.आई निहिलेेंट पुरस्कार

•	 सी.एस.आई सिग ई-गवर्ननेंस पुरस्कार

•	 डिजिटल इंडिया पुरस्कार

इसके अतिरिक्त, सर्वाधिक डीबीटी लने-देन के लिए एनआईसी, 
बिहार को राष्ट् रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जो राज्य मेें बड़़े पमैान ेपर 
पारदर्शी, समयबद्ध एवं विश्वसनीय प्रत्यक्ष लाभ अतंरण को सक्षम 
बनाने वाली इसकी सदुृढ़ एवं स्के लबेल तकनीकी प्रणालियोों को 
दर्शाता है।

भावी दिशा
आगामी चरण मेें एनआईसी, बिहार अगली पीढ़़ी के डिजिटल 

परिवर््तन पर ध्यान केें द्रित करत ेहुए ई-गवर्ननेंस मेें अपनी नतृेत्वकारी 
भूमिका को और सदुृढ़ कर सकता है। प्रमखु प्राथमिकताओ ं मेें 
ए.आई/एम.एल जसैी उभरती प्रौद्योगिकियोों का पूर्वानमुानात्मक 
विश्लेषण एवं निर््णय समर््थन हेत ुगहन उपयोग, योजना एव ंनिगरानी 
के लिए जी.आई.एस एवं उपग्रह डेटा का विस्तार, तथा बड़़े पमैाने 
पर नागरिक डेटा के लिए साइबर सरुक्षा एव ंडेटा गवर्ननेंस ढााँचोों को 
मजबतू करना शामिल है।

इसके साथ-साथ, विभिन्न प्लेटफॉर्ममों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी 
को बढ़़ावा देना, डेटा-आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना 
तथा समावेशन सनुिश्चित करन े हेत ु मोबाइल-फर्सस्ट एव ं बहुभाषी 
नागरिक सेवाओ ंका विस्तार करन ेकी भी व्यापक सभंावनाएँ हैैं। 
सरकारी अधिकारियोों के लिए क्षमता निर्माण पहलोों को सुदृढ़ 
करना, क्लाउड अगंीकरण को तीव्र करना तथा राज्य प्रणालियोों 
को राष्ट् रीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टट्रक्चर (डी.पी.आई) फ्रेम वर््क  के 
अनरुूप सरेंखित करना स्के लबेिलिटी एवं लचीलापन और अधिक 
बढ़़ाएगा। अपनी मजबतू ससं्थागत नीींव एव ंसिद्ध कार््य-प्रदर््शन के 
साथ, एनआईसी, बिहार राज्य मेें स्मार््ट, पारदर्शी एव ंनागरिक-केें द्रित 
शासन के अगल ेचरण का नतेतृ्व करन ेके लिए परू््णतः सक्षम है।

चित्र 2.6 : पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा सी.सी.एम.एस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया

चित्र 2.5 : भारत सरकार के इलेक्ट् रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माईटी) के सचिव श्री एस. कृष्णन, आईएएस ने बिहार स्थित 
एनआईसी का दौरा किया
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संपादित : विनोद कुमार गर््ग

भारत के पूर्वोत्तर प्रवेशद्वार मेें डिजिटल 
उत्कृ ष्टता का नेतृत्व

ए  नआईसी लद्दाख, लद्दाख केें द्र शासित प्रदेश के लिए 
केें द्रीय तकनीकी प्राधिकरण एवं डिजिटल रीढ़ के रूप मेें 
कार््य करता है, जो शासन स ेसबंधंित मिशन-क्रिटिकल 

आईसीटी प्रणालियोों के डिज़़ाइन, परिनियोजन एव ं सचंालन को 
सक्षम बनाता है। लद्दाख के केें द्र शासित प्रदेश के रूप मेें गठन 
के पश्चात स्थापित यह केें द्र, क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक, जलवायु 
एव ं प्रशासनिक चनुौतियोों के अनरुूप एक सरुक्षित, स्के लबेल 
एव ंसदुृढ़ प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण एवं प्रबधंन के 
लिए उत्तरदायी है। एनआईसी लद्दाख राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस प्लेटफॉर्ममों 
के कार्यान्वयन, केें द्र शासित प्रदेश-विशिष्ट अनपु्रयोगोों के विकास 
तथा नटेवर््क , डेटा सवेाएँ, सरुक्षित संचार प्रणालियााँ एव ं वीडियो 
कॉन्फफ्ररेंसि गं सवुिधाओ ं सहित मखु्य आईसीटी अवसरंचना के 
सधंारण मेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाता है। यह केें द्र लहे एव ंकारगिल 
मेें स्थित सरकारी विभागोों को अनपु्रयोग विकास, सिस्टम एकीकरण, 
साइबर सरुक्षा, डेटा प्रबधंन एवं परिचालन निरंतरता से सबंधंित एंड-
टू-एंड तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

आधनुिक वबे प्रौद्योगिकियोों, वर््क फ़़्ललो-आधारित प्रणालियोों, 
क्लाउड-सक्षम सवेाओ ं एवं इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्ममों के उपयोग 
स ेएनआईसी लद्दाख सरकारी प्रक्रियाओ ंके स्वचालन, वास्तविक 
समय सवेा वितरण तथा डेटा-आधारित निर््णय-निर्माण को सक्षम 
बनाता है। इसकी प्रौद्योगिकी-आधारित कार््यप्रणाली सवेाओ ं
की उच्च उपलब्धता, राष्ट् रीय डिजिटल मानकोों के अनुपालन तथा 
सरकारी एव ं नागरिकोों के सवेंदनशील डेटा की सरुक्षित हैैंडलिगं 
सनुिश्चित करती है। निरंतर नवाचार एव ंआईसीटी अवसरंचना के 

के अवसर पर माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख द्वारा ऑनलाइन भवन 

अनमुति एवं अधिभोग प्रणाली (ओ.बी.पी.ओ.एस) का शभुारंभ किया 

गया। यह प्रणाली एनआईसी लद्दाख द्वारा डिज़़ाइन एवं विकसित 

एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर््म है। इसे लहे एव ंकारगिल की 

नगर समितियोों मेें भवन निर्माण अनमुति तथा अधिभोग प्रमाण-पत्र 

जारी करन ेकी प्रक्रिया को आधनुिक, मानकीकृत एवं त्वरित बनाने 

के उद्देश्य स ेलागू किया गया है।

ओ.बी.पी.ओ.एस एक वर््क फ़़्ललो-आधारित ई-गवर्ननेंस समाधान 

है, जो मनैअुल एवं काग़ज़-आधारित प्रक्रियाओ ं को पारदर्शी, 

जवाबदेह एवं समयबद्ध डिजिटल व्यवस्था स ेप्रतिस्थापित करता 

है। यह एकल ऑनलाइन इंटरफ़़े स के माध्यम स े नागरिकोों, 

वास्तुविदोों, नगर निकाय अधिकारियोों तथा स्वीकृति  प्राधिकरणोों 

के बीच प्रभावी एवं निर्बाध समन्वय सनुिश्चित करता है। आवेदन 

प्रस्तुत करन ेस ेलकेर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी होन े

तक सपूंर््ण स्वीकृति  प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से प्रससं्करण समय 

मेें उल्लेखनीय कमी आती है, मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है तथा 

नगर प्रशासन मेें पारदर््शशिता सुदृढ़ होती है।

निर्धारित सवेा समय-सीमाओ ंएव ंप्रचलित नियामक ढाांच े के 

अनरुूप डिज़़ाइन की गई यह प्रणाली रीयल-टाइम आवेदन ट््ररैकि ग, 

स्वचालित सचूनाएँ, सुरक्षित ऑनलाइन शलु्क भगुतान तथा 

प्रशासनिक निगरानी एवं निर््णय-निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक 

डैशबोर््ड उपलब्ध कराती है। ओ.बी.पी.ओ.एस पूर्वानमेुय एवं 

समयबद्ध सवेा वितरण को सदुृढ़ करता है तथा नागरिकोों और नगर 

प्राधिकरणोों के बीच विश्वास को मजबतू बनाता है।

मखु्य विशेषताएँ

•	 एंड-टू-एंड वर््क फ़़्ललो-आधारित डिजिटल प्रोसेसिगं

•	 सुरक्षित एवं जवाबदेह अभिगम हेतु भूमिका-आधारित अभिगम 

नियंत्रण

•	 उपयोगकर्ता डैशबोर््ड के माध्यम से रीयल-टाइम आवेदन 

स्थिति की जानकारी

•	 प्रत्येक चरण पर स्वचालित एसएमएस एवं ई-मेल सूचनाएँ

•	 सुरक्षित ऑनलाइन शुल्क भुगतान सुविधा

•	 निगरानी एवं एस्के लेशन तंत्र के साथ समयबद्ध सेवा वितरण

•	 प्रबंधन डैशबोर््ड एवं एमआईएस आधारित विश्लेषण

लद्दाख

सदुृढ़़ीकरण के माध्यम स,े एनआईसी लद्दाख यूटी केें द्र लद्दाख के 
डिजिटल शासन ढाांच ेका आधार स्तंभ बनकर दक्षता, पारदर््शशिता एवं 
प्रौद्योगिकी-सक्षम सार््वजनिक सवेा वितरण को सशक्त करता है।

राज्य मेें आईसीटी पहलेें
ओ.बी.पी.ओ.एस
https://obps.ladakh.gov.in

केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2025 

एनआईसी लद्दाख केें द्र शासित प्रदेश 

लद्दाख के लिए केें द्रीय तकनीकी 

प्राधिकरण एवं डिजिटल रीढ़ के रूप 

मेें कार््य करता है। यह यूटी प्रशासन 

की ई-गवर्ननेंस पहलोों के लिए सुरक्षित, 

स्के लेबल और विश्वसनीय आईसीटी 

अवसंरचना का निर्माण एवं संचालन 

करता है। एनआईसी लद्दाख द्वारा 

विभिन्न नागरिक-केें द्रित डिजिटल 

प्लेटफॉर््म, विभागीय अनुप्रयोग, 

नेटवर््क  सेवाएँ, वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं, 

ई-ऑफिस, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियााँ 

तथा क्षेत्र-विशिष्ट समाधान विकसित 

एवं लागू किए गए हैैं। कठिन भौगोलिक 

परिस्थितियोों के बावजूद, एनआईसी 

लद्दाख पारदर्शी, समयबद्ध और 

प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन सुनिश्चित 

करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभा रहा है।

पुचंोक पाल्दन 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एएसआईओ
punchok.paldan@nic.in

सनुील कौल 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
sunil.koul@nic.in

राज्ययों से
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रिज�र कर� और आवेदन कर�
आवेदन और द�ावे�
ऑनलाइन जमा कर�

भुगतान
यथालागू िबि�ंग अनुमित
शु� का भुगतान कर�

�माणप

िबि�ंग अनुमित �माणप�
डाउनलोड कर�

जांच
अथॉिरटी आवेदन की
समी�ा करती है

काय��ल िनरी�ण
अिधकारी िववरण� को वेिर�ाई
करने के िलए साइट का ि�ि�कल
इं�े�न करते ह�

1 2 3

4 5

•	 वैधानिक रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्ररों का 
निर््गमन

ओ.बी.पी.ओ.एस के माध्यम स े एनआईसी लद्दाख न े एक 
स्के लबेल, सरुक्षित एव ंनागरिक-केें द्रित डिजिटल समाधान प्रदान 
किया है, जिसन ेकेें द्र शासित प्रदेश लद्दाख मेें नगर निकाय ई-सवेाओ ं
के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय मानक स्थापित किया है।

ई-ऑफिस लद्दाख
https://eoffice.ladakh.gov.in

ई-ऑफिस प्रणाली को केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख मेें 
सफलतापरू््वक लाग ू किया गया है, जिसस े मनैअुल एवं काग़ज़-
आधारित फ़़ाइल निस्तारण प्रणाली स े परू््णतः डिजिटल एवं 
स्वचालित कार्यालय वर््क फ़़्ललो की ओर एक महत्वपरू््ण परिवर््तन 
सभंव हुआ है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार््यप्रणाली मेें दक्षता, 
पारदर््शशिता, जवाबदेही तथा अतंर-विभागीय समन्वय को सदुृढ़ 
करना है।

ई-ऑफिस का कार्यान्वयन यटूी सचिवालय, जिला कार्यालयोों, 
उप-मडंलोों एव ं ब्लॉक-स्तरीय कार्यालयोों तक विस्तारित किया 
गया है, जिससे विभागोों के बीच इलके्ट् रॉनिक फ़़ाइलोों की निर्बाध 
आवाजाही, त्वरित निर््णय-निर्माण एव ंसवु्यवस्थित अभिलखे प्रबधंन 
सनुिश्चित हुआ है। यह प्रणाली सचूना प्रौद्योगिकी विभाग तथा 
एनआईसी के बीच घनिष्ठ समन्वय से लाग ूकी गई है।

कार्यान्वयन की प्रमुख उपलब्धियााँ

•	 ऑनबोर््ड किए गए विभाग/कार्यालयोों की संख्या: 50

•	 कुल ई-ऑफिस उपयोगकर्ता: 1,862

•	 सृजित ई-फ़़ाइलोों की कुल संख्या: 36,992

ई-ऑफिस को अपनान े स े फ़़ाइल प्रससं्करण समय मेें 
उल्लेखनीय कमी आई है, दस्तावज़ों की भौतिक आवाजाही न्यूनतम 
हुई है, निर््णयोों की ट््ररे सबेिलिटी मेें सधुार हुआ है तथा सरुक्षित 
डिजिटल अभिलखेोों के माध्यम स ेससं्थागत स्मृति को सदुृढ़ किया 
गया है।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल
https://nextgen.ehospital.gov.in

नके्स्टजने ई-हॉस्पिटल स्वास्थ्य प्रबधंन सचूना प्रणाली (एच.

एम.आई.एस) को डिजिटल इंडिया पहल के अतंर््गत केें द्र शासित 
प्रदेश लद्दाख के सभी 35 अस्पतालोों एव ं स्वास्थ्य केें द्ररों मेें लागू 
किया गया है। इस प्रणाली न ेअस्पतालोों की प्रमुख कार््यप्रणालियोों 
के डिजिटलीकरण के माध्यम स ेस्वास्थ्य सवेाओ ंके वितरण को 
रूपाांतरित किया है तथा रोगी एव ंअस्पताल प्रबधंन के लिए एक 
एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराया है।

इस प्रणाली के अतंर््गत रोगी पंजीकरण, अपॉइंटमेेंट निर्धारण, 
इलके्ट् रॉनिक मडेिकल रिकॉर््ड (ईएमआर) तथा रिपोर््ट प्रबधंन जसैी 
प्रमखु अस्पताल सवेाओ ं को पूर््णतः डिजिटलीकृत किया गया है, 
जिससे सवेा दक्षता मेें उल्लेखनीय सुधार हुआ है और रोगियोों के 
अनभुव को बहेतर बनाया गया है।

उन्नत एकीकरण

•	 प्रयोगशाला सूचना प्रणाली (एल.आई.एस): प्रयोगशाला 
जाांचोों के सुचारु प्रबंधन एवं रिपोर््ट निर्माण को सक्षम बनाती है।

•	 स्कै न एंड शेयर मॉड्यूल: निदानात्मक छवियोों के सुरक्षित 
दरूस्थ साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे त्वरित एवं 
अधिक सटीक चिकित्सीय निर््णय लेने मेें सहायता मिलती है।

यह एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी ततं्र स्वास्थ्य सेवाओ ंकी 
पहंुच, पारदर््शशिता एवं निरंतरता को सदुृढ़ करता है, जो विशषे रूप 
स ेलद्दाख जसै ेभौगोलिक रूप स ेविस्तृत एवं दरूस्थ क्षेत्ररों मेें अत्यंत 
महत्वपूर््ण है।

स्मार््ट-पीडीएस
https://ld.smartpds.nic.in

सार््वजनिक वितरण प्रणाली मेें प्रौद्योगिकी के माध्यम से 
आधनुिकीकरण एव ं सधुार योजना (स्मार््ट-पीडीएस)) को केें द्र 
शासित प्रदेश लद्दाख मेें सार््वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) 
को डिजिटल रूप स ेसदुृढ़ करन ेके उद्देश्य से लाग ूकिया गया है। 
यह पहल आवश्यक वस्तुओ ंके वितरण मेें पारदर््शशिता, दक्षता एवं 
जवाबदेही बढ़़ान ेहेतु आधनुिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

मनैअुल हस्तक्षेप को कम करते हुए तथा लाभार्थी प्रमाणीकरण 
एव ं लने-देन प्रक्रियाओ ं को स्वचालित बनाकर, स्मार््ट-पीडीएस 
खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओ ं का समयबद्ध, सटीक एवं 
रिसाव-रहित वितरण सनुिश्चित करता है।

प्रभाव

•	 आवृत लाभार्थी: लद्दाख के 2.15 लाख से अधिक निवासी

•	 परिचालन दक्षता मेें सुधार एवं रीयल-टाइम निगरानी

•	 नागरिकोों के लिए सेवा की विश्वसनीयता एवं विश्वास मेें वृद्धि

आरटीआई ऑनलाइन पोर््टल
 https://rtionline.ladakh.gov.in

सचूना का अधिकार (आरटीआई) ऑनलाइन पोर््टल नागरिकोों 
को आरटीआई आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने, आवदेन की स्थिति 
ट््ररै क करन े तथा इलके्ट् रॉनिक रूप से सूचना प्राप्त करने हेत ु एक 
डिजिटल मचं प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर््म पारदर््शशिता को बढ़़ावा 
देता है, काग़ज़़ी कार््यवाही को कम करता है तथा लोक प्राधिकरणोों 
द्वारा आरटीआई आवदेनोों के निस्तारण को सवु्यवस्थित बनाता है।

माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख न ेइस पहल की सराहना करते 
हुए कहा कि यह पोर््टल आरटीआई आवेदनोों के प्रबधंन हेत ुएक 
मजबतू एवं प्रभावी ततं्र प्रदान करता है तथा खलुी एव ंजवाबदेह 
शासन व्यवस्था के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ई-सेवा पोर््टल
https://eseva.ladakh.gov.in

ई-सवेा पोर््टल माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख द्वारा प्रारंभ 
किया गया तथा एनआईसी, लद्दाख द्वारा विकसित एक एकीकृत, 
नागरिक-केें द्रित डिजिटल सवेा वितरण मचं है। इसे एकल डिजिटल 
द्वार के रूप मेें परिकल्पित किया गया है, जिसके माध्यम स ेकेें द्र 
शासित प्रदेश मेें सरकारी सवेाओ ं का वितरण पारदर्शी, काग़ज़-
रहित एवं समयबद्ध वर््क फ़़्ललो के माध्यम स े सुव्यवस्थित एवं 
मानकीकृत किया गया है।

ई-सेवा पोर््टल सुरक्षित एव ं स्के लबेल प्लेटफॉर््म पर विभिन्न चित्र 3.1 सी.सी.एम.एस प्रक्रिया प्रवाह

डॉ. पवन कोटवाल, आईएएस 
मुख्य सचिव, केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख

ल द्दाख केें द्र शासित प्रदेश मेें डिजिटल शासन को बदलने मेें एनआईसी की 
महत्वपूर््ण भूमिका रही है। ई-ऑफिस, वेब पोर््टल और स्मार््ट-पीडीएस, एल.आई.

एफ.एम.एस, ओ.बी.पी.एस., एल.एस.एस.एस.एस.बी पोर््टल, ई-सेवा, एन.जी.डी.आर.
एस, ऑनलाइन सहमति प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, वाहन, सारथी, एनआईसी/
एनकेएन नेटवर््क  कनेक्टिविटी और वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं सेवाओ ंजैसी ऑनलाइन सेवाओ ं
के कार्यान्वयन मेें उनके प्रयासोों ने सार््वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने, पारदर््शशिता 
सुनिश्चित करने और डिजिटल समावेशन को बढ़़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हमारी 
ई-शासन पहलोों की परिचालन दक्षता को बढ़़ाया है।
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विभागीय सवेाओ ं को एकीकृत करता है, जिसस े भौतिक भ्रमण 
और मनैअुल प्रक्रियाओ ंमेें उल्लेखनीय कमी आती है। इस पोर््टल पर 
प्रथम सेवा के रूप मेें लोक स्वास्थ्य अभियाांत्रिकी (पीएचई) विभाग 
की ऑनलाइन जल कनके्शन सेवा (घरेलू एव ं व्यावसायिक) को 
शामिल किया गया है, जिसके अतंर््गत नागरिक ऑनलाइन आवदेन 
प्रस्तुत कर सकते हैैं, आवश्यक दस्तावजे़ अपलोड कर सकत े हैैं, 
शलु्क का ऑनलाइन भगुतान कर सकत ेहैैं, आवदेन की स्थिति को 
रीयल-टाइम मेें ट््ररै क कर सकत ेहैैं तथा डिजिटल स्वीकृति  प्राप्त कर 
सकत ेहैैं। मॉड्यूलर आर््ककि टेक्चर पर आधारित यह पोर््टल भविष्य मेें 
अन्य विभागीय सवेाओ ंको चरणबद्ध रूप स ेजोड़न ेकी सवुिधा प्रदान 
करता है, जिसस ेदीर््घकालिक स्के लेबिलिटी सनुिश्चित होती है।

निर्धारित वर््क फ़़्ललो एव ंसमय-सीमाओ ंको लागू करके, ई-सेवा 
पोर््टल पहँुच, जवाबदेही एव ंदक्षता को बढ़़ाता है तथा शासन को 
नागरिकोों के और निकट लाता है।

मखु्य विशेषताएँ

•	 सिगंल साइन-ऑन: एक बार पंजीकरण कर नागरिक एक 
ही उपयोगकर्ता खाते से विभिन्न विभागीय सेवाओ ंका लाभ उठा 
सकते हैैं।

•	 एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रोसेसिगं: आवेदन प्रस्तुति, परीक्षण, 
स्वीकृति  एवं सेवा वितरण सहित सेवाओ ं का संपूर््ण डिजिटल 
जीवन-चक्र

•	 सुरक्षित ऑनलाइन शुल्क भुगतान: सुरक्षित एवं सुविधाजनक 
लेन-देन सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत डिजिटल भुगतान तंत्र

•	 रीयल-टाइम आवेदन ट््र रैकिग: उपयोगकर्ता डैशबोर््ड के माध्यम 
से प्रत्येक चरण पर आवेदन की स्थिति की जानकारी

•	 स्वचालित एसएमएस सूचनाएँ: आवेदन की प्रगति, प्रश्ननों एवं 

अंतिम निर््णय की जानकारी हेतु सिस्टम-जनित अलर््ट

•	 पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा वितरण: जवाबदेही एवं समय पर 

सेवा सुनिश्चित करने हेतु वर््क फ़़्ललो-आधारित प्रोसेसिगं

ई-सवेा पोर््टल केें द्र शासित प्रदेश के लिए एक आधारभूत 

डिजिटल मचं के रूप मेें कार््य करता है, जो एकीकृत सवेा वितरण को 

सक्षम बनाता है, प्रशासनिक दक्षता मेें सुधार करता है तथा नागरिक-

प्रथम, प्रौद्योगिकी-आधारित शासन के प्रति लद्दाख यटूी प्रशासन की 

प्रतिबद्धता को सदुृढ़ करता है।

एल.एस.एस.एस.बी पोर््टल
https://lssssb.ladakh.gov.in

लद्दाख अधीनस्थ सवेा कर््मचारी चयन बोर््ड (एल.एस.एस.

एस.बी) पोर््टल एक समग्र, एंड-टू-एंड डिजिटल भर्ती प्लेटफॉर््म 

है, जिसे केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख मेें अधीनस्थ सेवाओ ंकी भर्ती 

प्रक्रिया के सपूंर््ण जीवन-चक्र के स्वचालन एवं प्रबधंन हेत ुडिज़़ाइन 

एवं विकसित किया गया है। यह पोर््टल एनआईसी लद्दाख द्वारा 

विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया मेें पारदर््शशिता, 

दक्षता, शदु्धता एव ंमानकीकरण सनुिश्चित करना है।

यह प्रणाली मनैअुल एवं विखडंित भर्ती प्रक्रियाओ ं को पूर््णतः 

ऑनलाइन, वर््क फ़़्ललो-आधारित ततं्र स ेप्रतिस्थापित करती है, जिसमेें 

विज्ञापन जारी करन े से लकेर अतंिम परिणाम घोषित करने तक 

के सभी चरण शामिल हैैं। यह अभ्यर््थथियोों एव ं भर्ती प्राधिकरण—

दोनोों के लिए एक सहज एवं एकीकृत इंटरफ़़े स प्रदान करती है, 

जिससे प्रशासनिक भार, प्रसंस्करण समय तथा मानवीय त्रुटियोों की 

सभंावना मेें उल्लेखनीय कमी आती है।

अभ्यर््थथियोों के लिए यह पोर््टल ऑनलाइन पंजीकरण, एक या 

एकाधिक पदोों के लिए आवेदन, दस्तावजे़ अपलोड तथा सरुक्षित 

ऑनलाइन शलु्क भुगतान की सवुिधा प्रदान करता है। इसके 

अतिरिक्त, यह रोल नंबर एवं परीक्षा केें द्ररों का स्वचालित आवटंन, 

प्रवशे-पत्ररों का सृजन एव ंडाउनलोड, तथा परिणामोों का ऑनलाइन 

प्रकाशन समर््थथित करता है। प्रणाली द्वारा समय-समय पर स्वचालित 

सचूनाएँ प्रदान की जाती हैैं, जिसस ेसपूंर््ण भर्ती चक्र मेें स्पष्टता एवं 

पूर्वानमुयेता बनी रहती है।

प्रशासनिक एवं परीक्षा प्रबधंन के दृष्टिकोण से, यह पोर््टल 

पद सृजन, विज्ञापन प्रकाशन, आवेदनोों की ऑनलाइन जाांच एवं 

सत्यापन, रोल नबंर जनरेशन तथा परीक्षा केें द्र आवंटन सहित सभी 

महत्वपूर््ण आतंरिक प्रक्रियाओ ंका डिजिटलीकरण करता है। साथ 

ही, यह परीक्षा दिवस लॉजिस्टिक्स प्रबधंन—जसै ेबठैन ेकी योजना 

(सीटिगं प्लान) का निर्माण एवं केें द्र-वार अभ्यर्थी मपैिगं—का भी 

समर््थन करता है, जिसस े परीक्षाओ ं का सचुारु एव ं सवु्यवस्थित 

सचंालन सनुिश्चित होता है।

परीक्षा की निष्पक्षता एवं पहचान सत्यापन को और अधिक सदुृढ़ 

करन े हेत ु एल.एस.एस.एस.बी परीक्षा दिवस फोटो सत्यापन एवं 

कैप््चर मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। यह मोबाइल ऐप 

परीक्षा केें द्ररों पर निम्नलिखित कार्ययों के लिए उपयोग किया जाता है:

•	 आवेदन डेटा के साथ अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का सत्यापन

•	 परीक्षा के दिन अभ्यर्थी का लाइव फोटोग्राफ कैप््चर करना

•	 परीक्षा उपराांत सत्यापन एवं ऑडिट हेतु सुरक्षित, समय-मुद्रित 

डिजिटल रिकॉर््ड का सृजन

एल.एस.एस.एस.बी पोर््टल एव ं इसका एकीकृत मोबाइल 

एप्लिकेशन मिलकर एक मजबतू, सुरक्षित एवं स्के लबेल डिजिटल 

भर्ती पारिस्थितिकी ततं्र का निर्माण करते हैैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से 

निष्पक्षता, पारदर््शशिता एव ंपरिचालन दक्षता सनुिश्चित कर यह प्लेटफॉर््म 

केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख मेें भर्ती प्रक्रियाओ ं की विश्वसनीयता एवं 

प्रभावशीलता को उल्लेखनीय रूप स ेसदुृढ़ करता है।

आकँड़़े (साांख्यिकीय विवरण)

•	 पंजीकृत अभ्यर्थी: 15,265

•	 विज्ञापित पद: 22

•	 प्राप्त आवेदन: 47,705

•	 परीक्षा केें द्र: 19

•	 परीक्षा मेें सम्मिलित अभ्यर्थी: 4,364

•	 मोबाइल ऐप द्वारा फोटो सत्यापन: 100%

लद्दाख कर््मचारी स्थानाांतरण पोर््टल
https://transferportal.ladakh.gov.in

लद्दाख कर््मचारी स्थानाांतरण पोर््टल एक एकीकृत, वेब-

चित्र 3.3 : एल.एस.एस.एस.एस.बी. पोर््टल का मुखपृष्ठ

चित्र 3.2 ई-सेवा सर््वविस प्लेटफॉर््म का वर््क फ़़्ललो
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आधारित अनुप्रयोग है, जिसे एनआईसी द्वारा केें द्र शासित प्रदेश 
लद्दाख के प्रमुख विभागोों मेें कर््मचारियोों की आंतरिक स्थानाांतरण 
प्रक्रिया को डिजिटलीकृत एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से 
डिज़़ाइन एवं विकसित किया गया है। यह पोर््टल स्वास्थ्य एवं 
चिकित्सा शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी तथा पीएचई विभाग के लिए 
लागू किया गया है।

यह प्रणाली मनैअुल एवं काग़ज़-आधारित स्थानाांतरण 
प्रक्रियाओ ंको पारदर्शी, नियम-आधारित एव ंउपयोगकर्ता-अनकूुल 
डिजिटल वर््क फ़़्ललो स े प्रतिस्थापित करती है। इसके माध्यम से 
कर््मचारी ऑनलाइन स्थानाांतरण आवदेन प्रस्तुत कर सकत े हैैं 
तथा वास्तविक समय मेें आवेदन की स्थिति को ट््ररै क कर सकत ेहैैं, 
जिससे पहँुच मेें सुधार, प्रशासनिक विलबं मेें कमी एवं विभागोों के 
बीच स्थानाांतरण प्रक्रिया मेें एकरूपता सनुिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

•	 एकमुश्त कर््मचारी पंजीकरण: स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक 
एवं अभियंता एकल प्रोफ़़ाइल के माध्यम से पोर््टल पर पंजीकरण 
कर सकते हैैं। विभागीय स्थानाांतरण नीतियोों के अंतर््गत निर्धारित 
पात्रता मानदंडोों के आधार पर कर््मचारी अंतर-जिला अथवा अंतः-
जिला स्थानाांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैैं।

•	 रिक्ति दृश्यता एवं प्राथमिकता चयन: कर््मचारी पदवार एवं 
स्थानवार उपलब्ध रिक्तियोों को देख सकते हैैं तथा अधिकतम 
तीन वाांछित स्थानोों का चयन कर स्थानाांतरण आवेदन प्रस्तुत कर 
सकते हैैं।

•	 पारदर्शी आवेदन ट््र रैकिग: आवेदक ऑनलाइन डैशबोर््ड के 
माध्यम से प्रत्येक चरण पर अपने स्थानाांतरण आवेदन की स्थिति 
की जानकारी प्राप्त कर सकते हैैं।

•	 नीति-आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया: विभागीय प्रशासकोों 
को सभी प्राप्त स्थानाांतरण आवेदनोों का समेकित दृश्य उपलब्ध 
होता है, जिसके आधार पर वे कर््मचारी की प्राथमिकताओ,ं वर््तमान 
एवं पूर््व पदस्थापना की अवधि तथा रिक्ति की स्थिति जैसे मानकोों 
को ध्यान मेें रखते हुए निर्धारित नीतियोों के अनुसार आवेदनोों का 
निपटान कर सकते हैैं।

लद्दाख कर््मचारी स्थानाांतरण पोर््टल एक निष्पक्ष, डेटा-आधारित 
एव ंपारदर्शी स्थानाांतरण ततं्र सुनिश्चित करता है, मनैअुल हस्तक्षेप 
को न्यूनतम करता है तथा केें द्र शासित प्रदेश के महत्वपरू््ण विभागोों 
मेें प्रभावी मानव ससंाधन प्रबधंन को सुदृढ़ बनाता है।

रेवा पोर््टल
https://socialwelfare.ladakh.gov.in/rewa

रेवा पोर््टल एक वबे-आधारित अनपु्रयोग है, जिस े एनआईसी 
द्वारा केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के सामाजिक एव ं जनजातीय 
कल्याण विभाग के लिए डिज़़ाइन एवं विकसित किया गया है। यह 
पोर््टल रेवा (माननीय उपराज्यपाल की पहल) योजना के प्रभावी 
क्रियान्वयन को समर््थन प्रदान करता है। यह एक प्रमखु योजना है, 
जिसका उद्देश्य लद्दाख के मधेावी एवं महत्वाकाांक्षी विद्यार््थथियोों को 
जेईई, नीट, यजूी-क्लैट एवं एनडीए जसैी विभिन्न राष्ट् रीय स्तर की 
प्रतियोगी परीक्षाओ ंकी कोचिगं हेत ु₹1.00 लाख तक की वित्तीय 
सहायता प्रदान करना है।

रेवा पोर््टल के माध्यम स ेपात्र विद्यार्थी ऑनलाइन पजंीकरण, 
आवदेन प्रस्तुति, आवश्यक दस्तावज़ अपलोड तथा आवेदन की 
स्थिति को ट््ररै क कर सकत ेहैैं। पारदर्शी एवं सवु्यवस्थित डिजिटल 
प्रक्रिया के माध्यम स ेमनैअुल कार््यप्रणालियोों को समाप्त कर यह 

प्रणाली निष्पक्ष चयन, कुशल प्रससं्करण तथा समयबद्ध लाभ 
वितरण सनुिश्चित करती है। अब तक लद्दाख के 189 विद्यार््थथियोों को 
रेवा योजना के अंतर््गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा चकुी है, जो 
केें द्र शासित प्रदेश के यवुाओ ंके लिए गुणवत्तापूर््ण शकै्षिक अवसरोों 
तक समान पहँुच को प्रोत्साहित करन ेमेें इस पोर््टल की महत्वपूर््ण 
भमूिका को दर्शाता है।

वरिष्ठ नागरिक कार््ड पोर््टल
https://socialwelfare.ladakh.gov.in/senircitizencard

वरिष्ठ नागरिक कार््ड पोर््टल एक समर््पपित डिजिटल प्लेटफॉर््म 
है, जिस े एनआईसी द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग, लद्दाख के 
लिए विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है। इस पोर््टल का उद्देश्य 
केें द्र शासित प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकोों के लिए वरिष्ठ नागरिक 
कार््ड के ऑनलाइन पंजीकरण एव ंनिर््गमन की सवुिधा प्रदान करना 
है। यह पोर््टल वरिष्ठ नागरिकोों को सरल, सलुभ एव ंकाग़ज़-रहित 
माध्यम स ेपहचान पत्र हेतु आवेदन करन ेतथा उस ेप्राप्त करन ेकी 
सवुिधा देता है, जिससे बार-बार सरकारी कार्यालयोों मेें जाने की 
आवश्यकता नहीीं रहती।

मखु्य विशषेताएँ

•	 नागरिक-अनुकूल इंटरफ़़े स: वरिष्ठ नागरिकोों की 
आवश्यकताओ ंको ध्यान मेें रखते हुए डिज़़ाइन की गई सरल एवं 
सहज पंजीकरण प्रक्रिया, जिससे दरूस्थ रूप से सेवाओ ंतक पहँुच 
संभव हो पाती है।

•	 पात्रता एवं दस्तावेज़ सत्यापन: आवेदक की आयु 60 वर््ष 
या उससे अधिक होना अनिवार््य है तथा उसके पास वैध लद्दाख 

निवासी प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज़ों मेें आयु 
प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण-पत्र या मतदाता पहचान पत्र), पता प्रमाण 
(जैसे आधार कार््ड) एवं नवीनतम फोटोग्राफ शामिल हैैं।

•	 डिजिटल एवं भौतिक कार््ड निर््गमन: स्वीकृत आवेदक जिला 
सामाजिक कल्याण कार्यालयोों अथवा निर्धारित शिविरोों के माध्यम 
से भौतिक कार््ड प्राप्त कर सकते हैैं, जबकि डिजिटल हस्ताक्षरित 
कार््ड ऑनलाइन डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध कराए जाते हैैं।

रेवा पोर््टल एवं वरिष्ठ नागरिक कार््ड पोर््टल, दोनोों मिलकर 
प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानोों के माध्यम स े लद्दाख मेें 
कल्याणकारी सवेाओ ंके वितरण को अधिक पारदर्शी, समावेशी एवं 
सलुभ बनान ेमेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।

ऑनलाइन फायर और रेस्क्यू सेवा एनओसी 
पोर््टल
https://fireservice.ladakh.gov.in

ऑनलाइन फायर एनओसी पोर््टल एक वर््क फ़़्ललो-सचंालित, 
भूमिका-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर््म है, जो फायर नो ऑब्जेक्शन 
सर््टटिफिकेट (एनओसी) के लिए आवेदन करन ेऔर जारी करने हेत ु
बनाया गया है। यह प्रणाली आवदेकोों को ऑनलाइन आवेदन और 
भवन योजनाएँ जमा करने की अनुमति देती है, जिसस ेभौतिक रूप 
स ेकार्यालयोों मेें जान ेकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

स्वचालित वर््क फ़़्ललो, निर्धारित समय-सीमाएँ और प्रत्येक चरण 
पर एसएमएस सूचनाएँ तेज़ प्रससं्करण, पारदर््शशिता और परू्वानुमेय 
सवेा वितरण सुनिश्चित करती हैैं, जिससे नागरिकोों और विभागीय 
अधिकारियोों—दोनोों को लाभ होता है।

चित्र 3.4 : रेवा पोर््टल का मुखपृष्ठ

चित्र 3.5 : लद्दाख वरिष्ठ नागरिक कार््ड का शुभारंभ किया गया
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लद्दाख ई-प्रोक्योरमेेंट पोर््टल
https://tenders.ladakh.gov.in

केें द्र शासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख का ई-प्रोक्योरमेेंट पोर््टल 

एंड-टू-एंड डिजिटल टेेंडरिगं को सक्षम बनाता है, जिसस ेबोलीदाता 

निःशलु्क टेेंडर अनुसचूी डाउनलोड कर सकते हैैं और फिर सरुक्षित 

एव ंपारदर्शी तरीके स ेऑनलाइन बोलियााँ जमा कर सकत ेहैैं।

मुख्य आँकड़़े

•	 ऑनबोर््ड किए गए संगठन: 31

•	 सरकारी अधिकारी/कर््मचारी: लगभग 500

•	 पंजीकृत बोलीदाता: 4,695+

•	 प्रकाशित टेेंडर: 39,715

•	 टेेंडरोों का संचयी मूल्य: ₹25,64,547.57 लाख

यह पोर््टल केें द्र शासित प्रदेश मेें सार््वजनिक खरीद मेें पारदर््शशिता, 

प्रतिस्पर्धा और दक्षता को उल्लेखनीय रूप स ेबढ़़ाता है।

मेडलीपर
https://medleapr.ladakh.gov.in

मडेिको-लीगल परीक्षण एव ं पोस्टमॉर््टम रिपोर््टििंग प्रणाली 

(मडेलीपर) को नए आपराधिक काननूोों के अनरुूप लद्दाख मेें लागू 

किया गया है तथा इसे इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 

(आईसीजएेस) के अंतर््गत सीसीटीएनएस के साथ एकीकृत किया 

गया है। यह प्रणाली अस्पतालोों, फॉरेेंसिक प्रयोगशालाओ,ं पलुिस 

एव ंन्यायपालिका के बीच मडेिको-लीगल एवं पोस्टमॉर््टम जानकारी 

के निर्बाध डिजिटल आदान-प्रदान को सक्षम बनाती है।

मुख्य विशेषताएँ

•	 निष्कर्षषों का ग्राफिकल एवं चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण

•	 प्रमाणित डिजिटल रिपोर््ट हेतु एकीकृत ई-साइन सुविधा

•	 आई.सी.जे.एस के विभिन्न स्तंभोों के बीच रीयल-टाइम डेटा 

साझा करना

•	 मेडिको-लीगल एवं पोस्टमॉर््टम रिपोर्टटों का त्वरित प्रस्तुतिकरण

मडेलीपर जाांच प्रक्रियाओ ंको उल्लेखनीय रूप स ेतजे़ करता 

है तथा साथ ही चिकित्सीय दस्तावज़ों की सटीकता, अखडंता एवं 

वधैानिक वधैता सनुिश्चित करता है।

एन.जी.डी.आर.एस 
https://ngdrs.ladakh.gov.in

केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख मेें राजस्व और संपत्ति स े सबंधंित 

दस्तावजे़ों का पजंीकरण परंपरागत रूप से न्यायिक अधिकारियोों 

द्वारा सभंाला जाता था। संस्थागत क्षमता को सदुृढ़ करन ेऔर सवेा 

वितरण मेें सधुार हेत,ु यटूी प्रशासन न े राजस्व विभाग के समग्र 

प्रशासनिक नियतं्रण के अतंर््गत एक पृथक पंजीकरण विभाग 

का गठन किया, जिसस े दस्तावजे़ पंजीकरण मेें न्यायिक और 

कार््यपालिका कार्ययों का पृथक्करण किया गया।

इस परिवर््तन को समर््थन देन ेके लिए, राष्ट् रीय सामान्य दस्तावजे़ 

पजंीकरण प्रणाली (एन.जी.डी.आर.एस)—जो एनआईसी, पुणे 

द्वारा विकसित एक मानकीकृत ई-गवर्ननेंस समाधान है—को 

लद्दाख मेें लागू किया गया। एन.जी.डी.आर.एस मनैअुल, काग़ज़-

आधारित पंजीकरण प्रक्रिया स ेपूर््णतः डिजिटल प्लेटफॉर््म की ओर 

सकं्रमण को सक्षम बनाता है, जिसस े सपंत्ति और राजस्व लने-

देन मेें पारदर््शशिता, दक्षता, सलुभता और नियामकीय अनुपालन मेें 

उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

यह प्रणाली ऑनलाइन अपॉइंटमेेंट बकुिग, दस्तावजे़ पंजीकरण, 

शलु्क गणना और पंजीकरण प्रक्रियाओ ंकी रीयल-टाइम ट््ररैकि ग की 

सवुिधा प्रदान करती है। ई-स्टैम््पििंग प्रणाली के साथ एकीकरण 

स े भौतिक स्टाम्प पेपर का उपयोग समाप्त हो जाता है, जिससे 

धोखाधड़़ी मेें कमी आती है, राजस्व रिसाव को रोका जाता है और 

वधैानिक अनपुालन सनुिश्चित होता है।

कार्यान्वयन विवरण

•	 उप-पंजीयक कार्यालयोों की संख्या: 14

•	 कुल बुक की गई अपॉइंटमेेंट्स: 3,981

•	 पंजीकृत दस्तावेज़: 3,636

•	 संकलित राजस्व: ₹1,449.97 लाख

एन.जी.डी.आर.एस न ेपंजीकरण कार्यालयोों के साथ नागरिकोों 

की सहभागिता को सवु्यवस्थित किया है, प्रससं्करण समय को कम 

किया है और पूरे केें द्र शासित प्रदेश मेें संपत्ति पंजीकरण सवेाओ ंमेें 

विश्वास को सदुृढ़ किया है।

एल.आई.एफ.एम.एस
https://lifms.ladakh.gov.in

लद्दाख एकीकृत वित्तीय प्रबधंन प्रणाली (एल.आई.एफ.

एम.एस) एक व्यापक, वबे-आधारित वित्तीय अनपु्रयोग है, जिसे यटूी 

प्रशासन मेें ऑनलाइन बजटिगं, निधि प्राधिकरण और रीयल-टाइम 

व्यय निगरानी को समर््थन देन े के लिए विकसित किया गया है। 

यह प्रणाली बजट तयैारी और अनुमोदन स ेलकेर व्यय की निरंतर 

निगरानी तक, बजट जीवन-चक्र का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण 

सक्षम बनाती है।

एल.आई.एफ.एम.एस वित्त विभाग से प्रशासनिक विभागोों तक 

और आगे विभागाध्यक्षषों स ेआहरण एवं सवंितरण अधिकारियोों तक 

ऑनलाइन बजट वितरण को सवु्यवस्थित करती है। रीयल-टाइम 

वित्तीय दृश्यता प्रदान करके, यह प्रणाली वित्तीय अनशुासन को 

सदुृढ़ करती है, वित्तीय योजना मेें सधुार करती है और सार््वजनिक 

निधि प्रबधंन मेें पारदर््शशिता बढ़़ाती है।

लद्दाख ई-गजट
https://egazette.ladakh.gov.in

लद्दाख ई-गजट एक डिजिटल प्लेटफॉर््म है, जिस े एनआईसी 

द्वारा आधिकारिक सरकारी अधिसचूनाओ,ं वधैानिक आदेशोों, 

नियमोों और काननूी दस्तावजे़ों के प्रकाशन के लिए विकसित किया 

गया है। इस प्रणाली को पारंपरिक मदु्रित गजट प्रकाशन के स्थान पर 

यटूी प्रशासन द्वारा अपनाया गया है।

यह प्लेटफॉर््म गजट अधिसचूनाओ ं का समयबद्ध प्रसार, 

सार््वजनिक पहँुच मेें सवुिधा, प्रामाणिकता और स्थायी अभिलखेन 

सनुिश्चित करता है। ऑनलाइन प्रकाशन और खोजयोग्यता को 

सक्षम बनाकर, ई-गजट पारदर््शशिता बढ़़ाता है, प्रकाशन मेें देरी को 

कम करता है और खुले शासन का समर््थन करता है।

लोक निवास, लद्दाख वेबसाइट
https://lokniwas.ladakh.gov.in

केें द्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2025 के अवसर 

पर, केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल, कविदंर 

गुप्ता, द्वारा लोक निवास, लद्दाख की आधिकारिक वबेसाइट का 

उदघ्ाटन किया गया। यह वबेसाइट यटूी के सर्वोच्च सवंधैानिक 

कार्यालय मेें डिजिटल पारदर््शशिता और सार््वजनिक सहभागिता की 

दिशा मेें एक महत्वपूर््ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है।

यह प्लेटफॉर््म एक सदुृढ़ कंटेेंट मनैजेमेेंट सिस्टम (सीएमएस) 

पर निर््ममित है और लोक निवास के लिए एक आधुनिक, उत्तरदायी 

और सरुक्षित डिजिटल उपस्थिति प्रदान करता है, जिसस ेसूचना का 

कुशल प्रसार और सामग्री प्रबधंन सभंव होता है।

मखु्य विशषेताएँ

•	 आधुनिक, उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़़े स: डेस्कटॉप, 

टैबलेट और मोबाइल उपकरणोों पर निर्बाध पहँुच सुनिश्चित करने 

वाला स्वच्छ और उत्तरदायी डिज़़ाइन

•	 पूर््णतः प्रबंधित सीएमएस: अधिकृत उपयोगकर्ताओ ंको बिना 

तकनीकी विशेषज्ञता के वेबसाइट सामग्री प्रबंधन मेें सक्षम बनाता है

•	 डायनेमिक कंटेेंट प्रबंधन: वेबसाइट के लगभग सभी 

अनुभाग—पाठ, चित्र और घोषणाएँ—CMS के माध्यम से 

वास्तविक समय मेें जोड़़े या संशोधित किए जा सकते हैैं

•	 फोटो गैलरी प्रबंधन: कार््यक्रमोों की फोटो गैलरी को सीधे 

एडमिन पैनल से अपलोड और अद्यतन करने की सुविधा

आईसीटी अवसंरचना
लद्दाख के एक नए केें द्र शासित प्रदेश के रूप मेें गठन के साथ, 

एक मजबतू और स्के लबेल आईसीटी अवसरंचना की स्थापना 

प्रभावी डिजिटल शासन को सक्षम करन े के लिए एक महत्वपरू््ण 

पूर्वापेक्षा रही है। एनआईसी लद्दाख, यटूी प्रशासन की ई-गवर्ननेंस 

पहलोों का समर््थन करन ेहेत ुआईसीटी अवसरंचना का व्यवस्थित 

रूप स ेविकास और सदुृढ़़ीकरण कर रहा है, जिसस ेनिर्बाध संचार, 

सरुक्षित डेटा प्रबधंन तथा नागरिकोों और सरकारी विभागोों को 

विश्वसनीय डिजिटल सवेा वितरण सनुिश्चित किया जा सके।

चित्र 3.6 : डॉ. पवन कोटवाल, मुख्य सचिव, मेडलीपर का उदघ्ाटन करते हुए
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अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी लद्दाख केें द्र शासित प्रदेश केें द्र 
द्वितीय तल, यूटी सचिवालय 
लहे, लद्दाख – 194101
ईमले: sio-ldk@nic.in, फ़़ोन: 01982-251010

एनआईसी / एनकेएन
एनआईसी लद्दाख ने प्रमखु सरकारी कार्यालयोों को जोड़न ेके 

लिए एक व्यापक लोकल एरिया नटेवर््क  एवं कनके्टिविटी फ्रेमवर््क   
स्थापित किया है, जिसस ेसरुक्षित और कुशल डेटा आदान-प्रदान 
सभंव हो सके। यह नटेवर््क  यटूी सचिवालय कार्यालयोों, जिला 
प्रशासनोों, लद्दाख विश्वविद्यालय, पुलिस प्रतिष्ठानोों तथा अन्य 
सरकारी ससं्थानोों तक विस्तारित है, जो अंतर-विभागीय डिजिटल 
सचंार की रीढ़ का निर्माण करता है।

जिला मखु्यालय के माध्यम स,े एनआईसी लद्दाख को दो 
अलग-अलग दरूसचंार सवेा प्रदाताओ ंस े द्वि 1 जी.बी.पी.एस कोर 
लिकं (2 × 1 जी.बी.पी.एस) उपलब्ध कराए गए हैैं। यह ड्यूल-
होमिगं आर््ककि टेक्चर नटेवर््क  की लचीलापन क्षमता को बढ़़ाता है, 
उच्च उपलब्धता सनुिश्चित करता है तथा परेू केें द्र शासित प्रदेश मेें 
विश्वसनीय, उच्च-गति और किफायती कनके्टिविटी प्रदान करता है।

वीसी अवसंरचना
एनआईसी लद्दाख माननीय उपराज्यपाल सचिवालय, यटूी 

सचिवालय एव ं दो जिला केें द्ररों मेें केें द्रीकृत वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं 
(वीसी) सेवाएँ प्रदान करता है। य े सवुिधाएँ यूटी प्रशासन, जिला 
प्राधिकरणोों एव ंकेें द्रीय मतं्रालयोों के बीच रीयल-टाइम सवंाद को 
सक्षम बनाती हैैं, जिससे भौगोलिक रूप स ेचनुौतीपरू््ण क्षेत्र मेें भौतिक 
यात्रा की आवश्यकता मेें उल्लेखनीय कमी आती है।

•	 कुल आयोजित वीसी सत्र: 4,500+

•	 कुल प्रतिभागी: 1,60,500+

वीसी अवसरंचना शासन समीक्षाओ,ं प्रशिक्षणोों, अतंर-सरकारी 
समन्वय तथा सार््वजनिक सहभागिता के लिए एक महत्वपरू््ण 
सक्षमकर्ता बन गई है।

सरकारी ई-मेल एवं मैसेजिगं सेवाएँ
एनआईसी लद्दाख यटूी प्रशासन के अधिकारियोों एवं कर््मचारियोों 

को सरुक्षित, विश्वसनीय तथा नीति-अनरुूप सरकारी ई-मले एवं 
मसैजेिगं सवेाएँ प्रदान करता है। वर््तमान मेें:

•	 @ladakh.gov.in डोमेन के अंतर््गत 2,500 से अधिक 
उपयोगकर्ता, तथा

•	 @police.ladakh.gov.in डोमेन के अंतर््गत 2,400 
उपयोगकर्ता सक्रिय हैैं।

य ेसवेाएँ विभागोों के बीच आधिकारिक सचंार का समर््थन करती 
हैैं तथा साथ ही डेटा सरुक्षा, प्रामाणिकता एवं सरकारी कार्ययों की 
निरंतरता सनुिश्चित करती हैैं।

आईसीटी अवसरंचना के निरंतर विस्तार एवं आधनुिकीकरण 

के माध्यम से, एनआईसी लद्दाख यटूी केें द्र केें द्र शासित प्रदेश मेें 

कुशल प्रशासन, सदुृढ़ डिजिटल सेवाओ ंएव ंप्रौद्योगिकी-सचंालित 

शासन को सक्षम बनान ेमेें एक आधारभूत भूमिका निभाता है।

आयोजित महत्वपूर््ण कार््यक्रम
केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थापना दिवस (31 अक्टूबर 

2025) के अवसर पर माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख श्री कविदंर 

गपु्ता द्वारा एनआईसी लद्दाख द्वारा विकसित एव ं कार्यान्वित 

प्रमखु ई-गवर्ननेंस पहलोों की औपचारिक शरुुआत की गई। इनमेें 

लोक निवास, लद्दाख की वबेसाइट, ऑनलाइन भवन अनमुति एवं 

अधिभोग प्रणाली (ओ.बी.पी.ओ.एस) तथा स्वागतम पोर््टल पर लोक 

निवास का ऑनबोर््डििंग शामिल था। सामूहिक रूप स,े इन पहलोों ने 

पारदर््शशिता, जवाबदेही एवं प्रशासनिक दक्षता को सदुृढ़ करन ेकी 

दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम चिन्हित किया, साथ ही नागरिकोों की 

डिजिटल सरकारी सवेाओ ंतक पहँुच का विस्तार किया।

एक अन्य महत्वपूर््ण उपलब्धि के रूप मेें, मडेिको-लीगल 

परीक्षण एव ंपोस्टमॉर््टम रिपोर््टििंग प्रणाली (मडेलीपर) का उदघ्ाटन 

8 अप्रैल 2025 को केें द्र शासित प्रदेश लद्दाख के मखु्य सचिव द्वारा 

किया गया। मडेलीपर का शभुारंभ स्वास्थ्य एव ंन्याय प्रणालियोों के 

डिजिटल एकीकरण की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण प्रगति का प्रतीक 

रहा, जिसन ेनए आपराधिक काननूोों तथा इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल 

जस्टिस सिस्टम (आई.सी.जे.एस) के अनरुूप सरुक्षित, मानकीकृत 

एवं समयबद्ध मडेिको-लीगल रिपोर््टििंग को सक्षम बनाया।

एनआईसी लद्दाख न ेलहे मेें आयोजित खलेो इंडिया विटंर गेम्स 
के दौरान भी एक महत्वपूर््ण परिचालन भमूिका निभाई, जहााँ इसे 
आईसीटी एवं गेम्स मनैजेमेेंट सिस्टम (जीएमएस) के लिए नामित 
कार्यात्मक क्षेत्र के रूप मेें दायित्व सौौंपा गया था। एनआईसी लद्दाख 
न े राष्ट् रीय शीतकालीन खलेोों के आयोजन हेत ु व्यापक तकनीकी 
सहयोग एवं समन्वय प्रदान किया, जिसस े विश्वसनीय डिजिटल 
अवसरंचना, प्रणाली की उपलब्धता तथा निर्बाध प्रौद्योगिकी-सक्षम 
कार््यक्रम प्रबधंन सुनिश्चित हुआ।

अग्रिम दिशा
एनआईसी लद्दाख एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना करता 

है, जहााँ उभरती एव ं परिवर््तनकारी प्रौद्योगिकियााँ अधिक स्मार््ट, 
उत्तरदायी एव ंसमावशेी शासन की आधारशिला बनेें। रणनीतिक रूप 
स,े नागरिक-केें द्रित डिजिटल प्लेटफॉर्ममों के विस्तार, रीयल-टाइम 
सवेा वितरण को सक्षम बनान ेतथा सहज एवं सलुभ अनपु्रयोगोों के 
माध्यम से उपयोगकर्ता अनभुव को बहेतर बनान ेपर विशषे ध्यान 
केें द्रित किया जा रहा है। संवदेनशील सरकारी एवं नागरिक डेटा की 
सरुक्षा सनुिश्चित करन ेहेत ुसाइबर सुरक्षा ढााँचोों को सदुृढ़ करना एक 
प्रमखु प्राथमिकता बना हुआ है।

डिजिटल समावशेन पर विशषे बल दिया जा रहा है, ताकि 
लद्दाख के दरूस्थ एव ं भौगोलिक रूप स े चनुौतीपरू््ण क्षेत्ररों मेें रहने 
वाले नागरिक भी विश्वसनीय, सरुक्षित एव ंउपयोग मेें सरल डिजिटल 
इंटरफ़़े स के माध्यम स ेसरकारी सवेाओ ंतक पहँुच प्राप्त कर सकेें । 
क्षमता निर्माण, प्रणाली की स्के लबेिलिटी तथा विभिन्न प्लेटफॉर्ममों के 
बीच इंटरऑपरेबिलिटी भविष्य की पहलोों का मार््गदर््शन करती रहेेंगी।

मजबतू आईसीटी अवसरंचना एवं सिद्ध ई-गवर्ननेंस समाधानोों 
की सदुृढ़ नीींव के साथ, एनआईसी लद्दाख स्के लबेल, सरुक्षित एवं 
नागरिक-केें द्रित डिजिटल प्रणालियााँ प्रदान करन े के लिए परू््णतः 
सक्षम है। यह केें द्र शासित प्रदेश प्रशासन को डिजिटल शासन, 
पारदर््शशिता एव ं सतत विकास के क्षेत्र मेें लद्दाख को एक मानक 
के रूप मेें स्थापित करन ेमेें निरंतर सहयोग प्रदान करन े के लिए 
प्रतिबद्ध है।

चित्र 3.7 : लद्दाख मेें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल

चित्र 3.8 : श्री कविदंर गुप्ता, माननीय उपराज्यपाल, लद्दाख द्वारा कई ई-गवर्ननेंस सेवाओ ंका शुभारंभ करते हुए
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जिला से

संपादित : सुषमा मिश्रा

पारदर्शी, दक्ष एवं नागरिक-केन्द्रित ई-गवर्ननेंस की दिशा मेें

अ गस्त 2013 मेें गिर सोमनाथ ज़़िल ेका गठन जूनागढ़ 
ज़़िले स ेपथृक होकर किया गया। स्थापना के बाद से 
ही एनआईसी गिर सोमनाथ जिला प्रशासन को सदुृढ़ 

करन े मेें केें द्रीय भमूिका निभा रहा है, जहााँ यह समग्र सचूना एवं 
सचंार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सवेाएँ प्रदान करन ेके साथ-साथ एक 
विश्वसनीय ई-गवर्ननेंस सलाहकार के रूप मेें कार््य कर रहा है।

वर्षषों के दौरान, एनआईसी गिर सोमनाथ एक तकनीकी सहायता 
इकाई से आग े बढ़कर जिला प्रशासन का रणनीतिक डिजिटल 
भागीदार बनकर उभरा है। प्रशासनिक आवश्यकताओ ंके अनरुूप 
प्रौद्योगिकी के समन्वय के माध्यम स,े इस इकाई ने सार््वजनिक 
सवेाओ ंकी समयबद्ध, पारदर्शी एव ंदक्ष आपूर््तति को निरंतर सक्षम 
बनाया है।

एनआईसी गिर सोमनाथ जिला कलके्टरेट तथा विभिन्न लाइन 
विभागोों के साथ निकट समन्वय मेें कार््य करत ेहुए शासन स ेजडु़़ी 
चनुौतियोों की पहचान करता है और उनके समाधान हेत ुव्यावहारिक 
एव ं विस्तार योग्य आईसीटी समाधान विकसित करता है। इसका 
प्रमखु उद्देश्य मनैअुल एवं त्रुटि-सभंावित प्रक्रियाओ ं को सरुक्षित, 
विश्वसनीय और उपयोगकर्ता-अनकूुल डिजिटल प्रणालियोों से 
प्रतिस्थापित करना रहा है, साथ ही मकु्त एव ंमकु्त स्रोत सॉफ़्टवयेर 
(फॉस) को अपनाकर स्वामित्वाधीन सॉफ़्टवयेर पर निर््भरता को 
न्यूनतम रखना है।

प्रमुख आईसीटी पहल
रैैंडमाइज़र अनुप्रयोग

गजुरात विधानसभा चनुाव, 2022 के दौरान एनआईसी गिर 
सोमनाथ द्वारा माइक्रो ऑब्ज़र््वरोों के रैैंडमाइजशेन हेत ु रैैंडमाइज़र 
नामक एक मकु्त एव ं मकु्त स्रोत सॉफ़्टवयेर (फॉस) आधारित 
उपयोगिता विकसित की गई। इस अनुप्रयोग ने पूर््व मेें प्रयुक्त मकै्रो-
आधारित स्प्रेडशीट टूल्स की सीमाओ—ंजसेै डेडलॉक की समस्या 
और मनैअुल हस्तक्षेप की आवश्यकता—को प्रभावी रूप स े दरू 
किया।

सफल क्रियान्वयन के पश्चात, अनपु्रयोग को और परिष्कृ त 
किया गया तथा वर््ष 2024 के आम चुनावोों के दौरान गजुरात के 
अन्य जिलोों मेें भी अपनाया गया।

शासन पर प्रभाव:

•	 पारदर्शी एवं छेड़छाड़-रहित रैैंडमाइजेशन सुनिश्चित

•	 मैनुअल निर््भरता और परिचालन विलंब मेें कमी

•	 सुरक्षित काउंटिगं स्थलोों पर ऑफ़लाइन निष्पादन की सुविधा

•	 उच्च-दबाव वाली चुनावी प्रक्रियाओ ंमेें प्रशासनिक विश्वास मेें वृद्धि

विज़़िटरपास प्रणाली
दैनिक आगंतकु अभिलखेोों को स्प्रेडशीट के माध्यम स ेसधंारित 

करन ेमेें आ रही चनुौतियोों को दरू करने हेत ुएनआईसी गिर सोमनाथ 
द्वारा विज़़िटरपास नामक एक मकु्त एवं मकु्त स्रोत सॉफ़्टवयेर 
(फॉस) आधारित प्रणाली विकसित की गई। यह प्रणाली आगंतकु 
पर्ची जारी करने तथा आगंतकुोों स ेसबंधंित डेटा के प्रबधंन के लिए 
उपयोग की जाती है।

प्रमुख परिणाम:

•	 आगंतुक प्रविष्टि एवं पर्ची निर्माण हेतु एकल-विडंो प्रणाली

•	 शिकायतोों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की संरचित निगरानी

•	 शिकायत निवारण हेतु संबंधित शाखा/कार्यालय को आवंटन

•	 विस्तृत विश्लेषणात्मक एवं साराांशात्मक रिपोर्टटों का सृजन

इस प्रणाली न े जिला कार्यालयोों मेें सार््वजनिक सपंर्ककों के 
प्रबधंन को अधिक सटीक, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनान ेमेें महत्वपरू््ण 
योगदान दिया है।

गिर सोमनाथ जिला वेबसाइट
girsomnath.nic.in

गिर सोमनाथ जिला वेबसाइट जिला प्रशासन का आधिकारिक 
डिजिटल प्रवेश द्वार है, जो नागरिकोों को आवश्यक सचूनाओ,ं 
सचूनापत्ररों एवं सवेाओ ं तक सरल पहँुच प्रदान करती है। 
एस3डब्ल्यूएएएस मचं पर विकसित यह द्विभाषी वबेसाइट 
(अगं्रेज़़ी एवं गुजराती) जिला प्रशासन, विभिन्न विभागोों, सार््वजनिक 
उपयोगिताओ,ं पर््यटन, हेल्पलाइन तथा नागरिक सवेाओ ंस ेसबंंधित 
विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती है, साथ ही प्रमखु सरकारी पोर््टलोों 
के लिकं भी प्रदान करती है। 3.44 लाख स ेअधिक विज़़िट के साथ 
यह वेबसाइट डिजिटल माध्यमोों पर नागरिकोों की बढ़ती निर््भरता 
को दर्शाती है तथा पारदर््शशिता, सलुभता और सार््वजनिक सचंार को 
सदुृढ़ करन ेमेें महत्वपूर््ण भूमिका निभा रही है।

प्रमुख अनुप्रयोगोों हेतु समर््थन
एनआईसी गिर सोमनाथ सवेा वितरण और शासन मेें पारदर््शशिता 

गिर सोमनाथ, गुजरात

2013 मेें अपनी स्थापना के बाद से, 

एनआईसी गिर सोमनाथ ने ज़़िले मेें 

ई-गवर्ननेंस को बढ़़ावा देने मेें एक अहम 

भूमिका निभाई है। इसने ज़़िला प्रशासन 

को व्यापक आईसीटी सहायता प्रदान 

की है और एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी 

सलाहकार के रूप मेें काम किया है। इस 

यूनिट ने सफलतापूर््वक एफ.ओ.एस.

एस.-आधारित समाधान जैसे रैैंडमाइज़र 

डिज़़ाइन और लागू किए हैैं, जिससे चुनाव 

से संबंधित प्रक्रियाओ ंमेें पारदर््शशिता और 

दक्षता बढ़़ी है, और विज़़िटरपास, जिसने 

ज़़िला कार्यालयोों मेें विज़़िटर मैनेजमेेंट 

और शिकायत ट््र रैकिंग को आसान बनाया 

है। एनआईसी गिर सोमनाथ द्विभाषी 

ज़़िला वेबसाइट का भी प्रबंधन करता 

है, जिससे नागरिकोों तक आधिकारिक 

जानकारी समय पर पहँुचती है। 

इसके अलावा, यह डिजिटल गुजरात, 

स्वागतम्, ई-धरा/ आईओआरए, और 

पीडीएस सहित प्रमुख राज्य और राष्ट्री य 

प्लेटफॉर््म को लगातार सहायता प्रदान 

करता है। हाई-प्रोफाइल प्रशासनिक 

और सार््वजनिक कार््यक्रमोों के दौरान 

इसके विश्वसनीय आईसीटी समर््थन ने 

प्रभावी और जवाबदेह शासन व्यवस्था 

को और मज़बूत किया है।अदनान अहमद 
वैज्ञानिक - बी व डीआईओ
adnan.ahmed52@nic.in

जिला से
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को सदुृढ़ करने वाले कई प्रमखु अनपु्रयोगोों के लिए सतत सचूना एवं 
सचंार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर््थन प्रदान करता है:

•	 डिजिटल गुजरात: एकल-विडंो मंच, जिसके माध्यम से 
नागरिक प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति, पेेंशन एवं विभिन्न कल्याणकारी 
सेवाओ ंका लाभ उठा सकते हैैं।

•	 स्वागत: राज्य-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली, जो निर्धारित 
एस्के लेशन ढाांचे के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करती है।

•	 ई-धरा / आईओआरए: भूमि अभिलेखोों के डिजिटलीकरण 
हेतु प्रणालियााँ, जो म्यूटेशन, स्वामित्व एवं राजस्व सेवाओ ं का 
प्रबंधन कर पारदर््शशिता और दक्षता बढ़़ाती हैैं।

•	 पीडीएस / एफपीएस: प्रौद्योगिकी-सक्षम सार््वजनिक वितरण 
प्रणाली, जो राशन वितरण एवं आपूर््तति श््रृृंखला प्रबंधन मेें जवाबदेही 
सुनिश्चित करती है।

इन प्लेटफार्ममों के माध्यम स े एनआईसी गिर सोमनाथ 
प्रशासनिक अधिकारियोों एव ं नागरिकोों—दोनोों को सवेाओ ं की 
प्रभावी आपरू््तति और सलुभ उपयोग मेें सक्षम बनाता है।

प्रमुख आयोजनोों हेतु आईसीटी 
समर््थन

एनआईसी गिर सोमनाथ न े जिला, राज्य एव ं राष्ट्री य स्तर के 
उच्च-प्रोफ़़ाइल आयोजनोों के लिए विश्वसनीय एव ंसरुक्षित सचूना 
एव ं सचंार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर््थन प्रदान करन े मेें निरंतर 
सशक्त परिचालन क्षमता का प्रदर््शन किया है। इकाई न ेकड़़े समय-
सीमाओ ं और उच्च-सरुक्षा परिवशे मेें तकनीकी अवसरंचना की 
योजना, तनैाती एव ंसचंालन मेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाई है।

प्रमखु सहभागिताओ ं मेें तीन दिवसीय राज्य-स्तरीय चितंन 
शिविर के दौरान एंड-टू-एंड आईसीटी समर््थन शामिल है, जिससे पूरे 
आयोजन मेें निर्बाध डिजिटल कनके्टिविटी और प्रणाली उपलब्धता 
सनुिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधानमतं्री तथा 
माननीय राष्टट्र पति के सोमनाथ मदंिर दौरे के दौरान समग्र आईसीटी 
व्यवस्थाओ ं का सफल प्रबधंन किया गया, जिससे प्रशासनिक 
समन्वय और सुरक्षित सचंार सदुृढ़ हुआ।

इसके अलावा, सौराष्टट्र –तमिल सगंम के दौरान द्वि-दिशात्मक 
डिजिटल सचंार सक्षम किया गया, अहमदपुर–माांडवी बीच महोत्सव 
के लिए तकनीकी सचंालन सगुम बनाया गया, तथा पीएम-जनमन, 
ससंदीय समिति के दौरे, पीएम-आवास योजना, पीएम-सरूज, पीएम-
स्वामित्व और सोमनाथ बीच महोत्सव सहित अनके प्रमुख पहलोों 
एव ंआधिकारिक आयोजनोों के लिए आईसीटी समर््थन प्रदान किया 
गया।

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी गिर सोमनाथ जिला केें द्र 
जिला सवेा सदन, 131 – भतूल तालाला रोड, इनाज गााँव के निकट 
गिर सोमनाथ, वरेावल, गजुरात – 362269 
ई-मले: dio-grs@nic.in, फ़़ोन: 8989613275

य े सभी सहभागिताएँ समयबद्ध एवं उच्च-दाांव वाले शासन 
परिदृश्ययों मेें मिशन-क्रिटिकल आईसीटी सवेाएँ प्रदान करन े हेतु 
एनआईसी गिर सोमनाथ की तत्परता, विश्वसनीयता और क्षमता को 
रेखाांकित करती हैैं।

अग्रिम राह
एनआईसी गिर सोमनाथ का लक्ष्य विभिन्न विभागोों मेें 

एफओएसएसएस आधारित सवुिधाओ ं के व्यवस्थित विस्तार के 
माध्यम स े जिला स्तरीय ई-गवर्ननेंस को और मजबूत करना है। 
समय पर, सचूित और साक्ष्य-आधारित प्रशासनिक निर््णय लनेे मेें 
सक्षम डेटा-सचंालित निर््णय-सहायता प्रणालियोों को बहेतर बनाने 
को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे शासन प्रक्रियाओ ंमेें दक्षता और 
पारदर््शशिता मेें सधुार होगा।

इसके साथ ही, नागरिकोों के लिए सुलभ डिजिटल प्लेटफार्ममों को 
अधिक सलुभ, प्रतिक्रियाशील और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाकर 
उनमेें सुधार लाने के लिए विशषे प्रयास किए जाएंग।े विश्वसनीयता, 
सरुक्षा, विस्तारशीलता और उपयोगिता पर निरंतर जोर देत े हुए, 
एनआईसी उभरती शासन सबंधंी आवश्यकताओ ं को प्रभावी ढंग 
स ेपूरा करने और सवेा वितरण और तकनीकी चनुौतियोों के अनरुूप 
ढलन े मेें जिला प्रशासन का समर््थन करने के लिए पूरी तरह से 
प्रतिबद्ध है।

चित्र 4.1 : श्रीमती एम. मुच्छार, जिला पंचायत अध्यक्ष, गिर सोमनाथ द्वारा श्री अदनान अहमद, वैज्ञानिक बी एवं डीआईओ, गिर सोमनाथ 
को 26 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय तीन दिवसीय चितंन शिविर के दौरान उनकी उत्कृ ष्ट सेवाओ ंके लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया

चित्र 4.2 : गिर सोमनाथ जिला वेबसाइट का मुखपृष्ठ
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संपादित : सुषमा मिश्रा

सशक्त शासन के लिए डिजिटल मार््ग

हि माचल प्रदेश के पश्चिमी भाग मेें स्थित काांगड़़ा जिला राज्य 
के सबस ेजीवतं एवं ऐतिहासिक जिलोों मेें स ेएक है। भव्य 
धौलाधार पर््वत श््रृृंखला की गोद मेें बसा यह जिला अपने 

मनोहारी प्राकृतिक दृश्ययों, हरे-भरे चाय बागानोों, प्राचीन मदंिरोों, समदृ्ध 
साांस्कृ तिक विरासत तथा सखुद जलवाय ुके लिए प्रसिद्ध है। यह परम 
पावन दलाई लामा का निवास स्थल भी है, जिससे यह एक महत्वपरू््ण 
आध्यात्मिक एव ं पर््यटन केें द्र के रूप मेें जाना जाता है। इसके 
अतिरिक्त, काांगड़़ा विश्वविख्यात काांगड़़ा लघ ु चित्रकला (मिनिएचर 
पेेंटिगं्स) तथा परैाग्लाइडिगं स्थलोों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थापना के 
समय स ेही एनआईसी जिला केें द्र, काांगड़़ा जिला प्रशासन एव ंअन्य 
केें द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागोों को महत्वपरू््ण सचूना एव ंसचंार 
प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सवेाएँ प्रदान कर रहा है।

जिले मेें आईसीटी पहलेें
जिल ेमेें केें द्र, राज्य एव ं जिला स्तर पर आरंभ की गई विभिन्न 

आईसीटी परियोजनाओ ंको सभी स्तरोों पर लागू किया गया है, ताकि 
जी2जी, जी2ई तथा जी2सी सवेाएँ ऑनलाइन, पारदर्शी एव ंप्रभावी 
ढंग से प्रदान की जा सकेें । प्रमखु पहलेें निम्नलिखित हैैं:

ई-हिमभूमि
ई-हिमभमूि एक प्रमुख भमूि अभिलख प्रबधंन प्रणाली है, 

जिसका उद्देश्य रिकॉर््ड ऑफ राइट्स (आरओआर), जमाबदंी, 
इंतकाल (म्यूटेशन) एव ंगिरदावरी का सधंारण एवं अद्यतन करना 
है। यह एक केें द्रीकृत, सरुक्षित एव ंउपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर््म 
के माध्यम स ेनागरिकोों, राजस्व अधिकारियोों तथा जिला प्रशासन 
को सशक्त बनाती है।

आरओआर – रिकॉर््ड ऑफ राइट्स की प्रति
यह प्रणाली भमूि अभिलखेोों तक विभिन्न माध्यमोों स ेऑनलाइन 

पहँुच, डिजिटल रूप स ेहस्ताक्षरित आरओआर प्रतियोों की उपलब्धता 

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
हिमकोष (आई.एफ.एम.एस.) बजट, लखेा, कोषागार सचंालन 

तथा राजस्व सगं्रहण के प्रबंधन हेत ुएक समग्र प्लेटफॉर््म है। इस 
प्रणाली ने विखडंित प्रक्रियाओ ंके स्थान पर विभागोों, आहरण एवं 

काांगड़़ा (धर््मशाला), हिमाचल प्रदेश

तथा अनके अनपु्रयोगोों के साथ निर्बाध एकीकरण की सवुिधा प्रदान 
करती है।

राष्ट् रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली
एनजीडीआरएस सपंत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल एवं 

आधनुिक बनान े हेत ु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर््म है। इसके माध्यम 
स ेनागरिक दस्तावेज़ तैयार कर सकत ेहैैं, स्टाम्प शलु्क की गणना 
कर सकते हैैं, अपॉइंटमेेंट स्लॉट बकु कर सकते हैैं तथा पंजीकरण 
के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकत े हैैं। यह प्रणाली 
दस्तावेज़ों के प्रमाणीकरण हेतु सरुक्षित डिजिटल हस्ताक्षरोों को 
सम्मिलित करती है, जिससे काननूी रूप स ेमान्य, छेड़छाड़-रहित 
एव ंपारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया सनुिश्चित होती है।

पोोंग डैम विस्थापित एमआईएस
हिमाचल प्रदेश मेें ब्यास नदी पर निर््ममित पोोंग डैम के कारण 

हजारोों परिवार विस्थापित हुए। लगभग 16,352 पोोंग डैम विस्थापित 
परिवारोों के पुनर्वास हेत ु “मुरब्बा” भूमि के आवंटन के लिए यह 
समर््पपित पोर््टल विकसित किया गया है, जिससे मामलोों का त्वरित, 
पारदर्शी एवं अधिक प्रभावी निपटान सनुिश्चित किया जा सके।

श्री हेमराज बैरवा, आईएएस 
उपायुक्त, काांगड़़ा (धर््मशाला)

एनआईसी काांगड़़ा ने जिला प्रशासन को निरंतर 
उत्कृ ष्ट सहयोग प्रदान किया है तथा जिले मेें 

आईसीटी को प्रोत्साहित करने और अनेक ई-गवर्ननेंस 
पहलोों को आगे बढ़़ाने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई है। 
अनेक आईटी परियोजनाओ ंके सफल क्रियान्वयन 
मेें एनआईसी अधिकारियोों की प्रतिबद्धता, पेशेवर 
दक्षता एवं तकनीकी विशेषज्ञता के लिए मैैं हार््ददिक 
आभार एवं प्रशंसा व्यक्त करता हँू।

मैैं चुनावोों के दौरान निर्बाध तकनीकी सहयोग एवं 
सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करने 
वाली एनआईसी टीम की विशेष रूप से सराहना 
करता हँू। मुझे पूर््ण विश्वास है कि एनआईसी भविष्य 
मेें भी इन उच्च मानकोों को बनाए रखते हुए नवोन्मेषी 
समाधान एवं तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से 
नागरिकोों के 
हित मेें आईसीटी 
पहलोों का सफल 
क्रियान्वयन करती 
रहेगी।

धर््मशाला को अपने प्रशासनिक केें द्र 

के रूप मेें रखने वाला काांगड़़ा जिला, 

हिमाचल प्रदेश मेें डिजिटल रूप से 

सशक्त शासन के एक आदर््श मॉडल 

के रूप मेें निरंतर विकसित हो रहा है। 

ई-गवर्ननेंस अनुप्रयोगोों के रणनीतिक 

कार्यान्वयन के माध्यम से, एनआईसी 

जिला केें द्र, काांगड़़ा ने स्वास्थ्य और 

शिक्षा से लेकर राजस्व, परिवहन 

तथा आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्ररों 

मेें पारदर्शी, दक्ष एवं नागरिकोन्मुख 

प्रशासन को सक्षम बनाने मेें महत्वपूर््ण 

भूमिका निभाई है।

सर््वजीत कुमार 
वैज्ञानिक - सी व एडीआईओ
sarvjeet.kumar@nic.in

अक्षय मेहता 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व डीआईओ
akshay.mehta@nic.in

सवंितरण अधिकारियोों, कोषागारोों तथा वित्त विभाग को जोड़न ेवाली 
एकीकृत, लखेापरीक्षण-योग्य कार््यप्रवाह प्रणाली उपलब्ध कराई है।

योजनाओ ंकी निगरानी सूचना प्रणाली
योजनाएं एमआईएस एक ऑनलाइन प्रणाली है, जो 

विकासात्मक योजनाओ ं के प्रबंधन, निगरानी एव ं ट््र रैकिग को 
सक्षम बनाती है। यह जिला योजना कार्यालयोों को विभिन्न मदोों के 
अतंर््गत स्वीकृत योजनाओ ंका विवरण दर््ज करन ेकी सवुिधा प्रदान 
करती है तथा जियो-टैगिगं, रिपोर््ट निर्माण, निगरानी तथा नागरिकोों 
द्वारा सामाजिक अकेंक्षण एवं फीडबकै को सगुम बनान े के लिए 
आवश्यक टूल्स उपलब्ध कराती है।

जिला से
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ई-कल्याण
ई-कल्याण विभिन्न केें द्रीय एव ं राज्य पेेंशन योजनाओ ं के 

अतंर््गत पात्र लाभार््थथियोों को सामाजिक सरुक्षा पेेंशन के वितरण को 

सवु्यवस्थित करन ेहेत ुएक ऑनलाइन कल्याण पेेंशन प्रणाली है। 

यह विभाग को बड़़ी सखं्या मेें पेेंशनधारकोों के अभिलखेोों का दक्ष एवं 

पारदर्शी ढंग से प्रबधंन करन ेमेें सहायता करती है।

राजपत्र (ई-गजट)
राजपत्र (ई-गजट) राज्य मेें डिजिटल रूप स ेहस्ताक्षरित राजपत्र 

के प्रबधंन एव ं प्रकाशन हेत ु एक परू््णतः कागजरहित, एंड-टू-एंड 

प्रणाली है।

मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विधानसभा सहयोग
एनआईसी काांगड़़ा धर््मशाला मेें शीतकालीन सत्र के दौरान 

मखु्यमतं्री कैैं प कार्यालय एव ंविधानसभा की आईसीटी व्यवस्थाओ ं

के सचुारु सचंालन को सनुिश्चित करने मेें महत्वपरू््ण भमूिका निभाता 

है।

मानव संपदा
मानव सपंदा सभी सरकारी विभागोों मेें मानव ससंाधन प्रबधंन 

को मानकीकृत एव ं डिजिटाइज़ करन ेकी दिशा मेें एक महत्त्वपरू््ण 

एव ंव्यापक पहल है।

परिवहन सॉफ्टवेयर (वाहन, सारथी)
परिवहन सवेाओ ं की निर्बाध उपलब्धता सनुिश्चित करन े हेतु 

जिल े के आरटीओ एवं सभी आरएंडएलए कार्यालयोों मेें वाहन, 

सारथी, आईआरएडी/ डीएआर तथा ई-डिटेक्शन अनपु्रयोगोों को 

लाग ूकिया गया है।

एनडीएएल–ए.एल.आई.एस.
शस्त्र लाइसेेंस सॉफ्टवेयर जिल ेमेें शस्त्र लाइसेेंस जारी करन,े 

नवीनीकरण करने तथा उनके प्रबधंन की सपूंर््ण प्रक्रिया को 

सवु्यवस्थित एव ंआधनुिक बनान ेके लिए लागू किया गया है।

जिले मेें अन्य प्रमुख पहलेें
जिल ेमेें लाग ूकी गई अन्य प्रमुख आईसीटी पहलेें निम्नलिखित हैैं:

•	 ई-प्रोक्योरमेेंट 

•	 ई-ऑफिस – सरकारी कार्यालयोों के लिए एक प्रमुख डिजिटल 

कार््यस्थल समाधान

•	 आधार सक्षम बायोमेट््ररिक उपस्थिति प्रणाली

•	 ई-रोज़गार – रोजगार विनिमय एमआईएस

•	 हिमाचल पिछड़़ा वर््ग वित्त एवं विकास निगम हेतु ऋण आवेदन 
प्रणाली

•	 वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं, नेटवर््क  एवं ई-मेल सेवाएँ

वीवीआईपी कार््यक्रम हेतु आईसीटी 
सहयोग

मानसनू सत्र के दौरान भारी वर्षा एवं बाढ़ स े हुई क्षति की 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी काांगड़़ा जिला केें द्र 
723, द्वितीय तल, जिला कलके्टर कार्यालय
काांगड़़ा, धर््मशाला, हिमाचल प्रदेश – 176215 
ई-मेल: dio-kng@nic.in, फ़़ोन: 01892-222358

समीक्षा हेत ु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेेंद्र मोदी की अध्यक्षता मेें 
काांगड़़ा हवाई अड्डे पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बठैक आयोजित की 
गई। इस अवसर पर एनआईसी काांगड़़ा द्वारा प्रधानमतं्री कार्यालय 
की स्थापना एवं प्रस्तुतियोों के सचुारु सचंालन के लिए आवश्यक 
आईसीटी समर््थन प्रदान किया गया।

पुरस्कार एवं सम्मान
एनआईसी काांगड़़ा द्वारा विकसित ई-कैच (काांगड़़ा एप्लीकेशन 

फॉर ट््र रैकिग चुनाव) वेब एप्लिकेशन को सचूना प्रौद्योगिकी पहल के 
अतंर््गत सर््वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास पुरस्कार स ेमाननीय राष्टट्र पति द्वारा 
सम्मानित किया गया।

निष्कर््ष
एनआईसी जिला केें द्र, काांगड़़ा सवेाओ ं के आधनुिकीकरण 

एवं सदुृढ़़ीकरण के माध्यम स े जिल ेमेें डिजिटल शासन को गति 
प्रदान कर रहा है। सार््वजनिक सवेा वितरण को सशक्त बनाकर 
तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मम्स तक पहँुच को बढ़़ात े हुए, एनआईसी 
काांगड़़ा जिल ेमेें एक निर्बाध, समावेशी एव ंनागरिक-केें द्रित डिजिटल 
पारिस्थितिकी ततं्र का निर्माण कर रहा है।

चित्र 5.1 : राष्ट् रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) की वेबसाइट

चित्र 5.3 : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेेंद्र मोदी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए

चित्र 5.2 : तत्कालीन उपायुक्त डॉ. निपुण जिदंल माननीय राष्टट्र पति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए
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संपादित : सुषमा मिश्रा

डिजिटल गवर्ननेंस के माध्यम से दरूियोों को मिटाना

अ पनी स्थापना के समय से ही, एनआईसी पश्चिम सियाांग 
जिला प्रशासन की डिजिटल रीढ़ के रूप मेें कार््य कर 
रहा है, जो तकनीक-सचंालित सवेाओ ंके माध्यम से 

शासन और जनता के बीच की खाई को लगातार पाट रहा है। सदुरू 
और चनुौतीपरू््ण क्षेत्ररों मेें कार््य करत े हुए, जिला केें द्र न ेकई राज्य 
और केें द्रीय परियोजनाओ ं को सफलतापूर््वक लाग ू किया है, यह 
सनुिश्चित करत े हुए कि दरूी और कठिनाई सवेा वितरण मेें बाधा 
न बनेें।

एमएस वर््ड जसै े बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करन े से 
लकेर संसदीय और विधानसभा चनुावोों के दौरान अतं-से-अतं (end-
to-end) तकनीकी सहायता प्रदान करन ेतक, ‘इन्फॉर्मेटिक्स’ हर 
महत्वपरू््ण प्रशासनिक मोड़ पर उपस्थित रहा है।

कोविड-19 की अवधि के दौरान, इसकी भमूिका और भी 
महत्वपरू््ण हो गई। जिला इकाई न ेराज्य के बाहर फंस ेनागरिकोों का 
डेटाबेस बनाकर, ऑनलाइन सहायता जानकारी प्रसारित करके और 
आरोग्य सते ुऐप पर जागरूकता एव ंप्रशिक्षण कार््यक्रम आयोजित 
करके प्रशासन का सहयोग किया—जिसस ेतकनीक न ेउस समय 
शासन और सवेा दोनोों मेें मदद की जब इसकी सबस े अधिक 
आवश्यकता थी।

जिले मेें प्रमुख डिजिटल पहल
वर््तमान मेें एनआईसी पश्चिम सियाांग द्वारा कई राज्य और राष्ट् रीय 

परियोजनाओ ं को लागू और समर््थथित किया जा रहा है, जो जिला 
स्तरीय ई-गवर्ननेंस का मखु्य आधार हैैं:

सारथी–वाहन
ड््ररा इविगं लाइसेेंस जारी करन ेऔर नवीनीकरण, नए वाहनोों के 

पजंीकरण, सड़क कर सगं्रह और अन्य परिवहन सबंधंी सवेाओ ंके 
लिए परिवहन विभाग मेें सारथी-वाहन प्रणाली को सफलतापरू््वक 
लाग ूकिया गया है। इस प्रणाली न ेपारदर््शशिता और दक्षता सनुिश्चित 
करत ेहुए नागरिक-केें द्रित परिवहन सवेाओ ंको सवु्यवस्थित किया 
है।

एनडीएएल (ए.एल.आई.एस)
शस्त्र लाइसेेंस जारी करन,े नवीनीकरण और डिजिटल रिकॉर््ड 

विभागोों मेें पेरोल सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। यह प्रणाली वतेन 
की सटीक और समय पर तयैारी सनुिश्चित करती है, जिसस ेपरेोल 
प्रबधंन मेें एकरूपता, पारदर््शशिता और दक्षता आती है।

ई-डार 
सड़क सरुक्षा प्रबधंन मेें सधुार के लिए इस परियोजना को 

सफलतापूर््वक लागू किया गया है। इसने सड़क दरु््घटना डेटा के 
व्यवस्थित सगं्रह और विश्लेषण को सक्षम बनाया है और इसका 
उपयोग पुलिस, परिवहन और राजमार््ग विभागोों द्वारा समन्वित 
कार््रवाई और रिपोर््टििंग के लिए सक्रिय रूप स ेकिया जा रहा है।

ई-प्रॉसिक्यूशन 
एनआईसी पश्चिम सियाांग सहायक लोक अभियोजकोों और 

अभियोजन उप निदेशक के कार्यालय को आवश्यक तकनीकी 

पश्चिम सियाांग, अरुणाचल प्रदेश

प्रबधंन के लिए एनडीएएल (ए.एल.आई.एस) लागू किया गया है। 
यह प्रणाली लाइसेेंसधारी और हथियार के विवरण के व्यवस्थित 
रखरखाव को सक्षम बनाती है, जिसस े नियामक निरीक्षण और 
प्रशासनिक नियतं्रण मजबतू होता है।

ट््र रेजरीनेट
यह एप्लिकेशन ट््ररेजर ी सचंालन के पूर््ण कंप्यूटरीकरण का 

समर््थन करता है। एनआईसी पश्चिम सियाांग वित्तीय लनेदेन की 
निगरानी, बजटीय गतिविधियोों के पर््यवेक्षण और ट््ररेजर ी सवेाओ ंके 
सचुारू कामकाज सनुिश्चित करन ेके लिए जिला ट््ररेजर ी को निरतर 
तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ई-सेवाएं / जन सुविधा
इस ढाांच ेका उपयोग आवश्यक नागरिक सवेाएं प्रदान करन ेके 

लिए किया जाता है। ई-सवेाओ ंऔर जन सवुिधा केें द्ररों के माध्यम 
स ेएसटी, पीआरसी और टीआरसी जसै ेप्रमाण पत्र डिजिटल रूप 
स ेजारी किए जाते हैैं, जिससे प्रसंस्करण समय कम होता है और 
दरूदराज के क्षेत्ररों मेें नागरिकोों के लिए पहंुच मेें सधुार होता है।

पेरोल सॉफ्टवेयर
जिला प्रशासन के लेखा अनुभाग, अस्पतालोों और विभिन्न 

श्री तेचु आरन, ए.पी.सी.एस (एजी) 
उपायुक्त, पश्चिम सियाांग जिला

एनआईसी, पश्चिम सियाांग ने जिले मेें डिजिटल 
परिवर््तन लाने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई है। 

यह कई ई-गवर्ननेंस सेवाओ ंको सफलतापूर््वक लागू 
करने और वितरित करने मेें सहायक रहा है। कार््य 
संस्कृ ति के डिजिटल तकनीक मेें बदलने से जिले 
मेें सेवा वितरण 
प्रणाली की दक्षता 
मेें काफी वृद्धि हुई 
है।

एनआईसी पश्चिम सियाांग जिला 

प्रशासन की एक शाांत डिजिटल 

रीढ़ के रूप मेें कार््य करता है, जो 

विश्वसनीय ई-गवर्ननेंस प्लेटफॉर््म, 

आईसीटी सहायता, चुनाव प्रबंधन 

और क्षमता निर्माण के माध्यम से 

निर्बाध शासन को सक्षम बनाता है। 

चुनौतीपूर््ण भौगोलिक परिस्थितियोों मेें 

कार््य करते हुए, यह सुनिश्चित करता है 

कि तकनीक प्रशासन और जनता के 

बीच की दरूी को—लगातार, सुरक्षित 

और बिना किसी बाधा के—कम करे।

कंुज़ांग चने्नी वाांग्मो 
वैज्ञानिक - डी व डीआईओ
kc.wangmo@nic.in

सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य 
अभियोजन प्रणाली के भीतर डिजिटल अपनाव और दक्षता को 
मजबतू करना है।

ई-ग्रास
ई-ग्रास पोर््टल के माध्यम स ेऑनलाइन चालान ससंाधित करने 

और सरकारी प्राप्तियोों के भुगतान की सवुिधा के लिए विभिन्न 
विभागोों को प्रशिक्षण और व्यावहारिक सहायता प्रदान की जाती 
है। सचुारू और सुरक्षित ऑनलाइन लनेदेन सनुिश्चित करन ेके लिए 
नागरिकोों और अधिकारियोों की सहायता की जाती है।

जिला से
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आई.वी.एफ.आर.टी (फॉर््म सी) 
होटल मालिकोों और ठहरन े के स्थानोों को आप्रवासन, वीजा, 

विदेशी पजंीकरण और ट््ररैकि ग (आई.वी.एफ.आर.टी) प्रणाली के 

तहत फॉर््म सी पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह जिल ेमेें प्रवशे 

करन ेवाल ेविदेशी नागरिकोों स ेसबंंधित डेटा का व्यवस्थित सगं्रह 

सनुिश्चित करता है।

सीपीग्राम्स 
जिला अधिकारियोों को सार््वजनिक शिकायतोों के समय पर और 

व्यवस्थित समाधान के लिए ‘केें द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और 

निगरानी प्रणाली’ (सीपीग्राम्स) का प्रभावी ढंग स ेउपयोग करन ेहेतु 

प्रशिक्षित किया गया है।

जिला वेबसाइट
आधिकारिक जिला वबेसाइट (https://westsiang.nic.in) 

एक व्यापक सचूना पोर््टल के रूप मेें कार््य करती है, जिसमेें सरकारी 

योजनाओ,ं चल रही परियोजनाओ,ं कार््यक्रमोों, पर््यटन स्थलोों और 

महत्वपरू््ण सार््वजनिक सूचनाओ ंका विवरण होता है।

बुनियादी ढाांचा, नेटवर््क  और वेब 
सेवाएं
आम चुनाव सहायता (2024)

ससंदीय और विधानसभा चनुाव 2024 के दौरान, एनआईसी 

पश्चिम सियाांग न े चनुाव सबंधंी सभी महत्वपरू््ण ऑनलाइन 

गतिविधियोों के लिए व्यापक तकनीकी सहायता प्रदान की। इसमेें 

नामाांकन पत्ररों को दाखिल करन,े जाांच और वापसी के लिए ई.एन.

कोर.ओ.आर.ई; पोलिगं पार्टी प्रबधंन सॉफ्टवयेर; ई.टी.पी.बी.एस; 

सी-विजिल और अन्य चनुावी अनुप्रयोगोों के लिए सहायता शामिल 

थी।

आईसीटी प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि
कार््य कुशलता और डिजिटल दक्षता मेें सधुार के लिए, जिला 

प्रशासन के अधिकारियोों के लिए नियमित आईसीटी प्रशिक्षण 

कार््यक्रम आयोजित किए जाते हैैं। भौतिक प्रशिक्षण सत्ररों के अलावा, 

एनआईसी विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण कार््यक्रमोों मेें भाग लने े मेें 

विभागोों की सहायता भी करता है।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस जागरूकता कार््यक्रम
सरुक्षित इंटरनटे दिवस समारोह के हिस्से के रूप मेें, लगभग 

100 कॉलजे छात्ररों के लिए एक जागरूकता सत्र आयोजित किया 
गया था। यह कार््यक्रम जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार, साइबर सरुक्षा 
और डिजिटल जोखिमोों के बारे मेें जागरूकता बढ़़ान पर केें द्रित था।

इंटरनेट और ईमेल सेवाएं
एनआईसी पश्चिम सियाांग जिला प्रशासन और अन्य विभागोों को 

विश्वसनीय इंटरनटे कनके्टिविटी प्रदान करता है। सरुक्षित संचार के 
लिए उपयोग की जान े वाली आधिकारिक सरकारी ईमेल आईडी 
के निर्माण और रखरखाव के लिए तकनीकी सहायता दी जाती है। 
स्पैरो और ई-ऑफिस जसै े प्रमुख प्लेटफॉर््म के लिए भी सहायता 
प्रदान की जाती है।

वीडियो कॉन्फफ्ररेंस िगं सेवाएं
एनआईसी पश्चिम सियाांग आधिकारिक बठैकोों, समीक्षाओ ंऔर 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

जिला सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी पश्चिम सियाांग जिला केें द्र 
एनआईसी पश्चिम सियाांग, उपायकु्त कार्यालय परिसर 
आलो, पश्चिम सियाांग जिला, अरुणाचल प्रदेश - 791101
ईमले:  kc.wangmo@nic.in, फोन:  03783-223158

चित्र 6.1 : डीआईओ, वेस्ट सियाांग द्वारा जिम्मेदार और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग पर सुरक्षित इंटरनेट दिवस जागरूकता सत्र का आयोजन 
किया गया।

चित्र 6.2 : वेस्ट सियाांग जिला वेबसाइट का मुखपृष्ठ

प्रशिक्षण कार््यक्रमोों के लिए जिला प्रशासन को अतं-से-अंत वीडियो 
कॉन्फफ्ररेंसि गं सहायता प्रदान करता है। एनआईसी द्वारा समन्वित 
मुख्य वीसी सत्ररों मेें शामिल हैैं:

•	 माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मेें ई-प्रगति बैठकेें ।

•	 शहरी सुरक्षा, एन.सी.ओ.आर.डी, स्वच्छता ही सेवा और 
पर्यावरण निगरानी जैसे मामलोों पर मुख्य सचिव के नेतृत्व मेें 
समीक्षा बैठकेें ।

•	 संसदीय और विधानसभा चुनावोों के दौरान वीसी; एपीसीएस/
एपीएसएसबी परीक्षाओ ं के लिए तैयारी बैठकोों; पंचायत चुनाव 
समन्वय बैठकोों; तथा भारत सरकार के कार््ममिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग (डी.ए.आर.पी.जी.) द्वारा आयोजित ई-गवर्ननेंस के लिए 
राष्ट् रीय पुरस्कार से संबंधित वीसी सत्ररों और ट््रा ांसजेेंडर व्यक्तियोों पर 
पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार््यक्रम।

अग्रिम राह
सिस्टमोों, सवेाओ ंऔर परिस्थितियोों—नियमित प्रशासन, चनुाव, 

आपात स्थितियोों और जनसंपर््क —के पार, एनआईसी वसे्ट सियाांग 
जिला शासन का एक मूक सक्षमकर्ता के रूप मेें कार््य करता है। प्रायः 
पषृ्ठभूमि मेें कार््य करत े हुए, यह सनुिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी 
विश्वसनीय, सरुक्षित और सलुभ बनी रहे, जिसस े प्रशासन सवेा 
प्रदायगी और निर््णय-निर्माण पर ध्यान केें द्रित कर सके। भौगोलिक 
चनुौतियोों स े चिह्नित एक जिले मेें, एनआईसी के निरतर समर््थन 
न े डिजिटल अवसरंचना को सरकार और जनता के बीच विश्वास, 
निरतरता और सपंर््क  के एक साधन मेें परिवर््ततित कर दिया है।
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डॉ. विवेक लाांबा
 उप निदेशक (एएच/बी), जिला सोलन

ए.एच.एम.आई.एस एक जेेंडर-संवेदनशील 
सॉफ्टवेयर है। चूंकि कि दधू उत्पादन मुख्यतः 

महि हि लाओ ंद्वारा प्रबंधि धि त कार््य र््यक्षेत्र है, इस 
प्रणाली ने जिले की महिला दधू उत्पादकोों को सीधे 
सशक्त किया है। अब दधू सहकारी समितियोों को 
पड़़ोसी जिलोों से भी 
अधिक दधू प्राप्त हो 
रहा है, जिससे सभी 
हितधारकोों के लिए 
लाभकारी स्थिति 
बनी है।

संपादित : विनोद कुमार गर््ग

जब तकनीक किसान की बात सुनने लगती है

ए  .एच.एम.आई.एस (पशपुालन दधू प्रोत्साहन योजना) एक 
व्यापक ऑनलाइन प्रणाली है, जिस ेएनआईसी हिमाचल 
प्रदेश द्वारा पशपुालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के 

लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र गरै-सरकारी दधू 
समितियोों को दधू आपरू््तति करने वाले दधू किसानोों को गाय एव ंभैैंस 
के दधू पर न्यूनतम समर््थन मूल्य (एमएसपी) सनुिश्चित करना है।

यह प्रणाली दधू प्रोत्साहन की सपंरू््ण प्रक्रिया—दधू की आपूर््तति 
दर््ज करने स ेलकेर अतंिम भगुतान तक—को डिजिटाइज़ करती 
है, जिसस े दधू आय मेें पारदर््शशिता, समयबद्धता और पूर्वानमुयेता 
सनुिश्चित होती है।

सत्यापित दधू आपरू््तति विवरण सबंधंित दधू समितियोों द्वारा 
पोर््टल पर दर््ज किया जाता है और विभाग के भीतर एक निर्धारित, 
भमूिका-आधारित कार््यप्रवाह के माध्यम स ेसंसाधित किया जाता है। 
इस सत्यापित डेटा के आधार पर, दधू प्रोत्साहन राशि की गणना कर 
उस ेप्रत्यक्ष लाभ हस्ततांतरण (डीबीटी) के माध्यम स ेप्रतिमाह सीधे 
किसानोों के बैैंक खातोों मेें हस्ततांतरित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, दधू के परिवहन हेत ुदेय भाड़़ा अनुदान भी सीधे 
दधू समितियोों के बैैंक खातोों मेें हस्ततांतरित किया जाता है, जिससे 
मध्यस्थथों की भमूिका समाप्त होती है और भगुतान मेें विलबं नहीीं 
होता।

यह प्रणाली प्रत्येक चरण पर किसानोों को सचूित रखती है। 
प्रोत्साहन राशि के खात ेमेें जमा होत ेही तत्काल एसएमएस अलर््ट 
भजेा जाता है। सरुक्षित ओटीपी-आधारित लॉगिन के माध्यम से 
किसान दधू आपरू््तति का विवरण, प्रोत्साहन भगुतान, दधू समिति द्वारा 
की गई किसी भी कटौती तथा सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन राशि 
की जानकारी देख सकत ेहैैं। इस प्रकार सचूना और पारदर््शशिता सीधे 
किसान के हाथ मेें होती है।

निर्माण, कोषागार मेें ऑनलाइन प्रस्तुति तथा बैैंकोों के माध्यम से 
निधि हस्ततांतरण सभंव होता है। इस एकीकरण के कारण किसी 
भी स्तर पर मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीीं रहती, जिससे 
दक्षता, जवाबदेही और ऑडिट तत्परता सदुृढ़ होती है।

पशुपालन दधू प्रोत्साहन
योजना

ए.एच.एम.आई.एस को एक भूमिका-आधारित, पेपरलसे 

प्लेटफॉर््म के रूप मेें डिज़़ाइन किया गया है, जिसमेें पशपुालन 

विभाग, दधू समितियााँ, कोषागार, बैैंक और दधू किसान—सभी 

के लिए पृथक इंटरफेस उपलब्ध हैैं। यह प्रणाली राज्य बजट एवं 

ई-बिल्स प्रणाली स ेपूर््णतः एकीकृत है, जिसस ेबिलोों का स्वचालित 

हिमाचल प्रदेश मेें दधू उत्पादन 

केवल एक आजीविका नहीीं, बल्कि 

जीवनशैली है, जिसे मुख्यतः महिलाएँ 

आगे बढ़़ाती हैैं। ए.एच.एम.आई.एस 

एक सरल लकेिन सशक्त सिद्धधांत पर 

आधारित है—सरकारी सहायता सीधे 

किसान तक, समय पर और बिना किसी 

विवेकाधीन हस्तक्षेप के पहँुचे। राष्ट् रीय 

सूचना विज्ञान केें द्र हिमाचल प्रदेश 

द्वारा पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश 

सरकार के लिए विकसित यह प्रणाली 

एक एंड-टू-एंड, पपेरलसे डिजिटल 

प्लेटफॉर््म है, जो दधू किसानोों को दधू 

प्रोत्साहन राशि तथा दधू समितियोों को 

परिवहन हेत ुभाड़़ा अनुदान का पारदर्शी 

और समयबद्ध हस्ततांतरण सुनिश्चित 

करती है। फाइलोों, मैनुअल प्रक्रियाओ ं

और अनावश्यक अनसु्मारकोों के स्थान 

पर सत्यापित डेटा और स्वचालित 

कार््यप्रवाह को अपनाकर, यह प्रणाली 

परूी प्रक्रिया मेें निश्चितता, जवाबदेही 

और विश्वास स्थापित करती है।

मंगल सिहं 
वैज्ञानिक - डी
s.mangal@nic.in

सजंय कुमार 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
sanjay.kmr@nic.in

ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

प्रमखु हितधारक
•	 पशपुालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार: दधू प्रोत्साहन एवं 
भाड़़ा अनुदान के प्रससं्करण और वितरण के लिए उत्तरदायी

•	 दधू किसान: पजंीकृत दधू समितियोों को दधू आपूर््तति करने वाले 
लाभार्थी, जिन्हहें प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैैंक खातोों मेें प्राप्त होती है

•	 दधू समितियााँ: दधू आपूर््तति डेटा के अभिलखेन, सत्यापन तथा 
परिवहन स ेसबंधंित विवरण के प्रबधंन के लिए उत्तरदायी

•	 कोषागार एव ंबैैंक: कोषागार बिलोों का प्रससं्करण और निधि 
स्वीकृति करता है, जबकि बैैंक लाभार्थी खातोों का सत्यापन और 
डीबीटी हस्ततांतरण सनुिश्चित करत ेहैैं।

उत्पाद की प्रमखु विशषेताएँ
ए.एच.एम.आई.एस एक एकीकृत, एंड-टू-एंड ऑनलाइन 

प्रणाली के माध्यम स े पारदर्शी सत्यापन, समयबद्ध भगुतान और 
प्रत्यक्ष लाभ हस्ततांतरण सनुिश्चित करता है। इसकी प्रमखु विशषेताएँ 
निम्नलिखित हैैं:

•	 दधू प्रोत्साहन एवं भाड़़ा अनुदान के लिए एंड-टू-एंड, कार््यप्रवाह-
आधारित ऑनलाइन प्रणाली
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ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

•	 परू््णतः पपेरलसे और स्वचालित समाधान, जिसमेें डेटा प्रविष्टि से 

लकेर भगुतान तक किसी भी स्तर पर मनैअुल हस्तक्षेप नहीीं

•	 सबंधंित दधू समितियोों द्वारा दधू आपरू््तति डेटा की ऑनलाइन 

प्रविष्टि एव ंसत्यापन

•	 डेटा की शदु्धता और विश्वसनीयता सनुिश्चित करने हेत ुमकेर–

चकेर ततं्र

•	 किसानोों के बैैंक खातोों मेें डीबीटी की सवुिधा

•	 समयबद्ध भगुतान हेत ुमासिक स्वचालित भुगतान प्रससं्करण

•	 प्रोत्साहन राशि जमा होने पर किसानोों को स्वचालित एसएमएस 

अलर््ट

•	 दधू आपरू््तति, भगुतान और कटौती देखने हेत ु किसानोों के लिए 

सरुक्षित ओटीपी-आधारित लॉगिन

•	 दधू समितियोों के बैैंक खातोों मेें भाड़़ा अनुदान का प्रत्यक्ष 

ऑनलाइन हस्ततांतरण

•	 विभाग, बैैंक, कोषागार, दधू समितियोों और किसानोों के लिए 

भमूिका-आधारित एक्सेस नियतं्रण

•	 राज्य बजट एव ं ई-बिल्स प्रणालियोों स े निर्बाध एकीकरण, 

जिससे बिल निर्माण, कोषागार प्रस्तुति और इलके्ट् रॉनिक भगुतान 

सभंव

तकनीकी ढाांचा
ए.एच.एम.आई.एस सॉफ्टवयेर को माइक्रोसॉफ्ट .नेट तकनीक 

पर विकसित किया गया है, जिसमेें सी# मुख्य प्रोग्रामिगं भाषा तथा 

एम.एस.एस.क्यू.एल सर््वर बैकएंड डेटाबसे के रूप मेें प्रयकु्त है। 

यह तकनीकी संरचना बड़़े पमैान ेपर लेन-देन के लिए उच्च प्रदर््शन, 

स्के लबेिलिटी और सरुक्षा सुनिश्चित करती है।

सरुक्षा और उपयोग मेें सरलता के लिए किसान एसएमएस-

आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम स े पोर््टल तक पहँुचते 

हैैं, जिससे जटिल लॉगिन विवरण की आवश्यकता नहीीं रहती। 

कार््यप्रवाह-आधारित और भमूिका-आधारित सरंचना सभी 

हितधारकोों के लिए पारदर््शशिता, जवाबदेही और सहज सचंालन 

सनुिश्चित करती है।

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सचूना-विज्ञान अधिकारी
राज्य सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी हिमाचल प्रदेश राज्य केें द्र, छठी मंज़़िल, आर्मम्सडेल भवन
एचपी सचिवालय, शिमला – 171002
ईमले: sio-hp@nic.in, फ़़ोन: 0177-2624045

•	 वास्तविक समय आधारित जानकारी और एसएमएस अलर््ट के 
माध्यम स ेदधू किसानोों एवं समितियोों को सशक्त बनाती है

अग्रिम दिशा
एक मजबतू, पारदर्शी और स्के लबेल आधार पर निर््ममित ए.एच.

एम.आई.एस का उद्देश्य सवेा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाना 
है। आगामी चरणोों मेें रियल-टाइम एनालिटिक्स, उन्नत डैशबोर््ड और 
डेटा-आधारित नीति निर्माण को सदुृढ़ किया जाएगा। भविष्य मेें इसे 
हिम-परिवार रजिस्टर, गौशालाएँ तथा गायोों और भैैंसोों को गर्भावस्था  
के दौरान राशन उपलब्ध कराने की योजना स ेएपीआई-आधारित 
एकीकरण के माध्यम स ेजोड़ा जाना प्रस्तावित है।

यह सॉफ्टवेयर मॉड्यूलर सरंचना का अनुसरण करता है, जिसमेें 

डेटा प्रबधंन, प्रमाणीकरण, भुगतान, अधिसचूना और रिपोर््टििंग के 

लिए स्वतंत्र लेकिन परस्पर जडु़़े घटक शामिल हैैं। राज्य बजट एवं 

ई-बिल्स प्लेटफॉर््म स े एपीआई-आधारित एकीकरण के माध्यम 

स े वास्तविक समय मेें निधि प्रससं्करण और डीबीटी बिना किसी 

मनैअुल हस्तक्षेप के सभंव होता है।

लाभ एव ंप्रभाव
ए.एच.एम.आई.एस का प्रभाव सीध ेज़मीनी स्तर पर परिलक्षित 

होता है। यह प्रणाली:

•	 दधू प्रोत्साहन एवं भाड़़ा अनुदान का पेपरलसे, पारदर्शी, 

समयबद्ध और सरुक्षित डीबीटी सनुिश्चित करती है

•	 न्यूनतम समर््थन मूल्य के माध्यम से दधू उत्पादन को प्रोत्साहित 

कर किसानोों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है

•	 प्रशासनिक बोझ को कम कर एक स्के लबेल, विश्वसनीय और 

ऑडिट-योग्य समाधान उपलब्ध कराती है
डॉ. विनोद कुमार कंुडी

 उप निदेशक (एएच/बी), जिला बिलासपुर

मा  ननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा 
शुभारंभ की गई ए.एच.एम.आई.एस प्रणाली, 

एनआईसी हिमाचल प्रदेश द्वारा विकसित की गई 
है। इसने दधू उत्पादन को न्यूनतम समर््थन मूल्य के 
माध्यम से रोज़गार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर नई 
गति दी है। इसकी भूमिका-आधारित डैशबोर््ड व्यवस्था, 
पेपरलेस प्रकृति 
और कोषागार 
से ऑनलाइन 
एकीकरण इसे 
अत्यंत व्यावहारिक 
बनाते हैैं।

दूध सिमितयाँ

डेयरी िकसान का िववरण
िम
 इंस�िटव

और �ेट सि�डी
का ऑटो

कैलकुलेशन

मािसक दूध भा�ा
ब�क खाते म� सि�डी

मािसक दूध भा�ा
ब�क खाते म� �ो�ाहन

मािसक दूध की आपूित�

पशुपालन दु� �ो	ाहन योजना (ए.एच.एम.आई.एस.) सॉ�वेयर

सूचनाएं

मािसक दूध की आपूित�

िस�म �ारा जेनरटे
िकए गए ई-िबल

 ेजरी िवभाग को
ई-िबल

िहमकोश ए.पी.आई.

रा�
बजट

ई-िबल

ई-िबल जमा कर�

मािसक दूध आपूित�
का स�ापन

स�ापन और �सं�रण

डी.एल.एम.सी. �ारा
एमओएम

बजट के िलए अनुरोध

उपल¢ बजट देख�

बजट अनुरोध अनुमोदन

अनुमोदन नोट

अनुमोदन बजट

डेयरी िकसान

उप िनदेशक
पशुपालन

िनदेशक
पशुपालन

चित्र 7.1

चित्र 7.2

ए.एच.एम.आई.एस. अवलोकन

पशुपालन विभाग की वेबसाइट होमपेज
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जिला से

संपादित : निस्सी जॉर््ज

भारत की मेडिको-लीगल प्रणाली 
का डिजिटल सशक्तिकरण

भा    रत की मेडिको-लीगल व्यवस्था शासन के कुछ सबसे 
सवंदेनशील और महत्वपरू््ण क्षेत्ररों—जसै ेसार््वजनिक 
स्वास्थ्य, कानून प्रवर््तन, फॉरेेंसिक विज्ञान, 

न्यायपालिका और लोक प्रशासन—के संगम पर स्थित है। किसी 
भी चोट की रिपोर््ट, पोस्टमॉर््टम परीक्षण या मडेिको-लीगल प्रमाणपत्र 
केवल एक चिकित्सीय दस्तावजे़ नहीीं होता, बल्कि वह एक काननूी 
दस्तावजे़ होता है, जो जाांच, मकुदम ेऔर न्याय वितरण की दिशा को 
प्रभावित कर सकता है।

दशकोों तक यह व्यवस्था मखु्यतः मनैअुल और काग़ज़-आधारित 
प्रक्रियाओ ं पर निर््भर रही। हस्तलिखित रिपोर्टटें, भौतिक फ़़ाइलोों का 
आदान-प्रदान, बिखरी हुई स्वीकृति प्रक्रियाएँ और अस्पतालोों व पलुिस 
विभागोों के बीच विलबंित सवंाद आम बात थी। य ेतरीके न केवल धीमे 
थे, बल्कि त्रुटियोों की संभावना स ेभरे हुए, ऑडिट के लिए कठिन और 
दस्तावजे़ों के खोने, छेड़छाड़ या गलत व्याख्या के प्रति संवदेनशील 
भी थ।े

इन्हहीं दीर््घकालिक चुनौतियोों के समाधान के रूप मेें मडेलीपर 
(मडेिको लीगल एग््ज़़ामिनशेन एंड पोस्ट मॉर््टम रिपोर््टििंग) एक 
परिवर््तनकारी डिजिटल पहल के रूप मेें सामन ेआया है। एक मिशन-
क्रिटिकल ई-गवर्ननेंस प्लेटफ़़ॉर््म के रूप मेें विकसित और कार्यान्वित 
मडेलीप्र, मडेिको-लीगल कार््यप्रवाहोों को आधनुिक बनाता है तथा 
उनमेें गति, पारदर््शशिता, जवाबदेही और राष्ट् रीय स्तर पर मानकीकरण 
को सुनिश्चित करता है।

मेडलीपर क्या है?
मडेलीपर एक सरुक्षित, वर््क फ़़्ललो-आधारित मडेिको-लीगल प्रबधंन 

प्रणाली है, जो मडेिको-लीगल प्रक्रियाओ ंस ेजडु़़े सभी प्रमखु हितधारकोों 
को डिजिटल रूप स ेएक मचं पर जोड़ती है। इनमेें शामिल हैैं:

•	 सरकारी अस्पताल और चिकित्सा अधिकारी

मानकीकृत डिजिटल टेम्पलेट्स का उपयोग करके मडेिको-लीगल 
रिपोर््ट तयैार करत ेहैैं और उसी सरुक्षित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से 
रिपोर््ट पनुः प्रस्तुत करत ेहैैं। यह क्लोज़्ड-लपू डिजिटल व्यवस्था विभागोों 
के बीच निर्बाध, ट््ररे स करन ेयोग्य और छेड़छाड़-रहित संचार सनुिश्चित 
करती है, जिसस ेसाक्ष््यों की विश्वसनीयता बनी रहती है और न्याय 
प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है।

विस्तार और राष्ट् रीय स्तर पर अपनाया जाना
मडेलीपर कोई पायलट परियोजना या सीमित स्तर पर लागू की 

गई प्रणाली नहीीं है, बल्कि यह देश के सबस ेबड़़े और परू््णतः क्रियाशील 
मडेिको-लीगल डिजिटल प्लेटफ़़ॉर्मम्स मेें स ेएक है।

•	 26 राज्ययों और 8 केें द्र शासित प्रदेशोों मेें मेडलीपर को अपनाया 
जा चुका है

•	 अब तक 34 लाख से अधिक मेडिको-लीगल रिपोर्टटें तैयार की 
जा चुकी हैैं

•	 60,000 से अधिक चिकित्सक इस प्लेटफ़़ॉर््म का सक्रिय रूप 
से उपयोग कर रहे हैैं

•	 16,000 से अधिक अस्पताल मेडलीपर से एकीकृत हैैं

यह व्यापक स्तर न केवल इसकी तकनीकी मजबतूी को दर्शाता 
है, बल्कि संस्थागत विश्वास का भी प्रमाण है। मडेलीपर एक 24×7 
मिशन-क्रिटिकल प्रणाली के रूप मेें कार््य करता है, जो विभिन्न 
भौगोलिक क्षेत्ररों, अस्पतालोों की क्षमताओ ंऔर प्रशासनिक सरंचनाओ ं
के बीच निरंतर मडेिको-लीगल कार्ययों को समर््थन प्रदान करता है।

दीर््घकालिक मेडिको-लीगल चुनौतियोों का 
समाधान

पारंपरिक हस्तलिखित मडेिको-लीगल रिपोर्टटें जाांच एजेेंसियोों और 
न्यायपालिका के लिए कई समस्याएँ उत्पन्न करती थीीं, जसै:े

•	 लिखावट की अस्पष्टता और असंगतता

•	 राज्ययों और अस्पतालोों के बीच रिपोर््ट प्रारूपोों मेें भिन्नता

•	 दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि मेें कठिनाई

•	 भौतिक दस्तावेज़ों के आवागमन पर अत्यधिक निर््भरता

मडेलीपर इन समस्याओ ंका समाधान मानकीकृत और काननूी 
रूप स ेअनपुालक डिजिटल प्रारूपोों के माध्यम स ेकरता है। इसके 
तहत तैयार की गई रिपोर्टटें स्पष्ट, एकरूप और आसानी से पढ़़ी जा 
सकन ेयोग्य होती हैैं, जिसस ेन्यायालयोों मेें उनकी उपयोगिता काफ़़ी 
बढ़ जाती है।

यह प्लेटफ़़ॉर््म चोटोों के चित्रात्मक निरूपण (पिक्टोरियल 
रिप्रेज़ेंटेशन) की सवुिधा भी प्रदान करता है, जिसस ेचिकित्सक चोट 
के स्थान को दृश्य रूप मेें चिह्नित कर सकते हैैं। इसस ेअस्पष्टता कम 
होती है और साक्ष््यों की स्पष्टता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, ई-हस्ताक्षर 

मेडलीपर

•	 पुलिस विभाग

•	 फॉरेेंसिक प्रयोगशालाएँ

•	 न्यायिक एवं प्रशासनिक प्राधिकरण

यह प्लेटफ़़ॉर््म मडेिको-लीगल कार्ययों स ेसबंधंित मानकीकृत प्रपत्ररों 
और प्रक्रियाओ ंकी व्यापक श््रृृंखला का समर््थन करता है, जिनमेें चोट 
रिपोर््ट, पोस्टमॉर््टम रिपोर््ट तथा अन्य मडेिको-लीगल दस्तावजे़ शामिल 
हैैं।

मडेलीपर की सबस ेमहत्वपरू््ण विशषेताओ ंमेें इसका क्राइम एंड 
क्रिमिनल ट््ररैकि ग नेटवर््क  एंड सिस्टम्स (सी.सी.टी.एन.एस.) पोर््टल के 
साथ एकीकरण है। इस एकीकरण के माध्यम स ेपलुिस विभाग सीधे 
सी.सी.टी.एन.एस. से मडेिको-लीगल मामलोों के लिए अनरुोध दर््ज कर 
सकत ेहैैं। य ेअनरुोध तुरंत मडेलीपर प्लेटफ़़ॉर््म के माध्यम स ेसबंधंित 
अस्पतालोों तक पहँुच जाते हैैं, जिसस े मनुैअल समन्वय, काग़ज़़ी 
कार््यवाही और अनावश्यक देरी समाप्त हो जाती है।

चिकित्सकोों को य े अनरुोध डिजिटल रूप मेें प्राप्त होते हैैं। वे 

मेडलीपर एक राष्ट् रीय डिजिटल 

प्लेटफ़़ॉर््म है, जो अस्पतालोों, पुलिस, 

फॉरेेंसिक इकाइयोों और न्यायपालिका 

को सुरक्षित रूप से आपस मेें जोड़कर 

मेडिको-लीगल प्रक्रियाओ ं को सरल 

और सुव्यवस्थित बनाता है। यह 

प्लेटफ़़ॉर््म सी.सी.टी.एन.एस. से 

एकीकृत है, जिससे मेडिको-लीगल 

रिपोर््टििंग काग़ज़-रहित, मानकीकृत 

और पूरी तरह ट््ररे स करने योग्य हो जाती 

है। इसके परिणामस्वरूप पारदर््शशिता 

और जवाबदेही बढ़ती है तथा साक्ष््यों 

की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है, 

जिससे समयबद्ध न्याय वितरण मेें 

सहायता मिलती है।
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की सवुिधा रिपोर्टटों के सरुक्षित और काननूी रूप स ेवधै प्रमाणीकरण 
को सुनिश्चित करती है।

सभी रिकॉर््ड सरकारी स्तर पर सरुक्षित रूप स े सगं्रहीत और 
अनरुक्षित किए जाते हैैं, जिसस ेदीर््घकालिक उपलब्धता, ऑडिट की 
तयैारी और भविष्य मेें सदंर््भ के लिए परू््ण पारदर््शशिता सनुिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ
मडेलीपर को वास्तविक जीवन की मेडिको-लीगल कार््यप्रणालियोों 

को ध्यान मेें रखत ेहुए डिज़़ाइन किया गया है और यह सवुिधाओ ंका 
एक समग्र सटे प्रदान करता है:

•	 अनुरोध से लेकर अंतिम रिपोर््ट जमा करने तक एंड-टू-एंड 
डिजिटल केस प्रबंधन

•	 चोट रिपोर््ट, पोस्टमॉर््टम रिपोर््ट और मेडिको-लीगल प्रमाणपत्ररों के 
लिए मानकीकृत टेम्पलेट्स

•	 डेटा की अखंडता बनाए रखने के लिए वर््क फ़़्ललो-आधारित 
स्वीकृति प्रणाली, जिसमेें फ़््रीज़ और अनफ़््रीज़ की सुविधा शामिल है

•	 चिकित्सकोों, पुलिस अधिकारियोों, फॉरेेंसिक विशेषज्ञञों और 
प्रशासकोों के लिए भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण

•	 मामलोों की स्थिति और संस्थागत प्रदर््शन की निगरानी हेतु 
रियल-टाइम डैशबोर््ड और विश्लेषणात्मक रिपोर्टटें

•	 स्पष्टता और सुरक्षा के लिए चित्रात्मक चोट चिह्ननांकन तथा 
ई-हस्ताक्षर की एकीकृत सुविधा

य ेसभी विशेषताएँ मिलकर यह सनुिश्चित करती हैैं कि मेडिको-
लीगल प्रक्रियाएँ अधिक तजे़, अधिक भरोसमेदं और परूी तरह ऑडिट-
योग्य होों।

प्रौद्योगिकी ढाांचा और सिस्टम आर््ककि टके्चर
मडेलीपर को एक आधनुिक, स्के लबेल और सदुृढ़ प्रौद्योगिकी ढाांचे 

पर विकसित किया गया है, जो संवदेनशील डेटा की बड़़ी मात्रा को 
बिना प्रदर््शन प्रभावित किए सभंाल सकता है।

मुख्य प्रौद्योगिकी स्टैक
•	 बैकएंड: स्पप्ररिंग बूट आधारित माइक्रोसर््वविसेज़, जिनमेें असिकं्रोनस 
प्रोसेसिगं का उपयोग किया गया है

•	 फ़््रं टएंड: रिएक्ट जेएस के साथ मटेरियल यूआई, जिससे 
उत्तरदायी और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़़े स उपलब्ध होता है

•	 डेटाबेस: पोस्टग्रेएसक्यूएल, उन्नत इंडेक््सििंग और पार््टटिशनिगं के 
साथ

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
राष्ट् रीय सूचना विज्ञान हरियाणा राज्य केें द्र, माईटी
ग्राउंड फ़़्ललोर,कक्ष संख्या-  04 
सके्टर–17, चडंीगढ़ – 160017
ईमले: support-medleapr@nic.in, फ़़ोन: 0172-2711642

•	 जेडब्ल्यूटी-आधारित प्रमाणीकरण सुरक्षित सत्र प्रबंधन सुनिश्चित 
करता है

•	 हर गतिविधि का समय-चिह्न (टाइम-स्टैम्प) के साथ लॉग रखा 
जाता है, जिससे ऑडिट अनुपालन सुनिश्चित होता है

यह दृष्टिकोण अनधिकृत पहँुच की संभावना को काफ़़ी हद तक 
कम करता है और विभागोों के बीच जवाबदेही को मज़बूत बनाता है।

मडेलीपर को दीर््घकालिक विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओ ं
को ध्यान मेें रखत ेहुए डिज़़ाइन किया गया है।

•	 यह राज्य-स्तरीय तथा राष्ट् रीय-स्तरीय दोनोों प्रकार की तैनाती का 
समर््थन करता है

•	 स्वास्थ्य, पुलिस, फॉरेेंसिक और न्यायिक प्रणालियोों के साथ 
निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है

•	 इसकी मॉड्यूलर आर््ककि टेक्चर नई मेडिको-लीगल मॉड्यूल्स, 
एआई-आधारित विश्लेषण और स्वचालन वर््क फ़़्ललो को आसानी से 
जोड़ने मेें सक्षम बनाती है

जसैे-जसै ेभारत की शासन प्रणाली विकसित हो रही है, मडेलीपर 
मडेिको-लीगल सवेाओ ंके लिए एक मलूभतू डिजिटल अवसरंचना के 
रूप मेें अपनी भमूिका निभाने के लिए परूी तरह सक्षम है।

निष्कर््ष
मडेलीपर केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीीं है, बल्कि यह 

भारत की मेडिको-लीगल प्रक्रियाओ ं मेें एक सरंचनात्मक सुधार 
का प्रतिनिधित्व करता है। बिखरी हुई और मनैअुल कार््यप्रणालियोों 
के स्थान पर एकीकृत, सरुक्षित और पारदर्शी डिजिटल प्रणाली को 
अपनाकर, मेडलीपर मडेिको-लीगल साक्ष््यों की विश्वसनीयता को 
सदुृढ़ करता है और परिणामस्वरूप न्याय वितरण प्रणाली को भी 
मज़बतूी प्रदान करता है।

ऐस ेक्षेत्र मेें जहााँ सटीकता, समयबद्धता और अखंडता पर कोई 
समझौता सभंव नहीीं है, मेडलीपर इस बात का सशक्त उदाहरण है कि 
सवुिचारित डिजिटल गवर्ननेंस किस प्रकार राष्ट् रीय स्तर पर ठोस और 
सकारात्मक परिवर््तन ला सकती है।

•	 कैशिगं: उच्च-गति डेटा एक्सेस के लिए रेडिस

•	 मैसेजिगं: इवेेंट-ड््ररि वन वर््क फ़़्ललो और नोटिफ़़िकेशन हेतु काफ़़्कका

सॉफ़्टवेयर आर््ककि टेक्चर
यह प्रणाली एक डिस्ट्रिब्यूटेड, मल्टी-सर््वर क्लस्टर पर सचंालित 

होती है, जिसमेें निम्नलिखित प्रमखु घटक शामिल हैैं:

•	 ट््ररैफ़़ि क प्रबंधन के लिए एनजिनक्स रिवर््स प्रॉक्सी

•	 उपयोगकर्ता अनुरोधोों के समान वितरण हेतु लोड बैलेेंसर

•	 राज्य-स्तरीय उच्च ट््ररैफ़़ि क को संभालने के लिए हॉरिज़़ॉन्टल 

स्केलि गं

•	 दस्तावेज़ों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए डिस्ट्रिब्यूटेड फ़़ाइल स्टोरेज

यह आर््ककि टेक्चर भारी उपयोग के समय भी उच्च उपलब्धता, फ़़ॉल्ट 

टॉलरेेंस और शनू्य-डाउनटाइम संचालन सुनिश्चित करता है।

डिज़़ाइन मेें निहित सुरक्षा
मडेिको-लीगल रिकॉर््डड््स  की कानूनी सवंदेनशीलता को ध्यान मेें 

रखत ेहुए, मडेलीपर के डिज़़ाइन मेें सरुक्षा को मलू आधार के रूप मेें 

शामिल किया गया है।

यह प्लेटफ़़ॉर््म मल्टी-लयेर सरुक्षा सरंचना का पालन करता है, 

जिसमेें शामिल हैैं:

•	 एंड-टू-एंड एसएसएल/टीएलएस एन्क्रिप्शन

•	 ज़़ीरो-ट््रस्ट एपीआई एक्सेस नियंत्रण

•	 छेड़छाड़-रहित ऑडिट लॉग्स

•	 डेटाबेस मेें संग्रहीत डेटा का एन्क्रिप्शन

•	 साक्ष््यों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए फ़़ाइल हैशिगं

य ेसभी सरुक्षा उपाय यह सनुिश्चित करत ेहैैं कि मडेिको-लीगल 

रिकॉर््ड हर चरण पर प्रामाणिक, गोपनीय और काननूी रूप स ेस्वीकार््य 

बन ेरहेें।

भूमिका-आधारित प्रमाणीकरण और 
जवाबदेही

मडेलीपर मेें सूक्ष्म स्तर की भमूिका-आधारित अभिगम नियतं्रण 

प्रणाली लाग ू की गई है, ताकि प्रत्येक उपयोगकर्ता केवल उन्हहीं 

जानकारियोों और कार्ययों तक पहँुच सके, जिनके लिए वह अधिकृत है।

•	 प्रत्येक भूमिका—चिकित्सक, नोडल अधिकारी, फॉरेेंसिक 

विशेषज्ञ, प्रशासक—के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित अनुमतियााँ 

निर्धारित हैैं
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संपादित : निस्सी जॉर््ज

सरकारी यूआरएल संक्षिप्तीकरण सेवा

ब     ड़़े पैमान े पर संचालित ई-शासन अनपु्रयोग नियमित रूप 
स ेनागरिकोों एव ंव्यवसायोों तक एसएमएस के माध्यम से 
सचूनाओ ं का प्रसार करत े हैैं। इनमेें आवदेन की स्थिति 

स े सबंधंित अद्यतन, सवेा सचूनाएँ, परामर््श संदेश तथा सार््वजनिक 
घोषणाएँ शामिल होती हैैं। इन एसएमएस सदेंशोों मेें प्रायः यआूरएल 
सम्मिलित होते हैैं, जिनके माध्यम स ेप्राप्तकर्ता विस्तृत जानकारी के 
लिए सबंधंित सरकारी पोर््टलोों तक पहँुचत ेहैैं।

हालााँकि, लबं े यआूरएल सदेंश की लबंाई बढ़़ा देत े हैैं, जिससे 
एसएमएस लागत मेें वृद्धि होती है, सदेंश की पठनीयता घटती है तथा 
मदु्रित सामग्री मेें उपयोग किए जाने पर अधिक घन ेक्यूआर कोड उत्पन्न 
होते हैैं।

इन चुनौतियोों के समाधान हेत ु मिनी-य ू एक सरुक्षित, सरकार-
स्वामित्व वाली यआूरएल सकं्षिप्तीकरण सवेा है, जिस े एनआईसी, 
एमपी द्वारा विकसित किया गया है। यह सेवा लबं े आधिकारिक 
सरकारी यूआरएल को सकं्षिप्त एवं साझा करन े मेें सरल लिकं मेें 
परिवर््ततित करती है, साथ ही विश्वास, सरुक्षा एव ं केें द्रीकृत प्रशासन 
सनुिश्चित करती है।

मिनी-य ूवर््तमान मेें पूर््णतः परिचालित है तथा इस ेअनके सरकारी 
पोर््टलोों मेें सफलतापूर््वक लाग ूकिया जा चकुा है।

डिजिटल शासन मेें मिनी-यू का महत्व
सरकारी विभाग प्रतिवर््ष लाखोों एसएमएस सदेंश नागरिकोों को 

प्रेषित करत ेहैैं। चँूकि एसएमएस शलु्क निर्धारण सीध ेसदेंश मेें प्रयकु्त 
वर्णणों की सखं्या पर आधारित होता है, इसलिए सदेंश की लबंाई मेें 
किया गया छोटा सा भी सधुार सार््वजनिक व्यय मेें उल्लेखनीय एवं 
निरंतर बचत सनुिश्चित कर सकता है।

मिनी-य ू इस प्रणालीगत अक्षमता का समाधान निम्नलिखित 
सवुिधाएँ प्रदान करके करता है:

उद्देश्य
मिनी-य ूके प्रमखु उद्देश्य निम्नलिखित हैैं:

•	 सरकारी अनुप्रयोगोों के लिए एसएमएस लागत मेें कमी करना

•	 संदेशोों की स्पष्टता एवं पठनीयता मेें सुधार करना

•	 गतिशील, टिकाऊ एवं स्कै नर-अनुकूल क्यूआर कोड के उपयोग 
को सक्षम बनाना

•	 सार््वजनिक यूआरएल संक्षिप्तीकरण सेवाओ ंके स्थान पर एक 
विश्वसनीय एवं सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराना

•	 यह सुनिश्चित करना कि सभी संक्षिप्त किए गए यूआरएल केवल 
प्रमाणित सरकारी डोमेन से ही संबंधित होों

प्रामाणिकता एव ं सरुक्षा बनाए रखन े हेतु, मिनी-यू केवल 
निम्नलिखित सरकारी डोमनेोों के यूआरएल का ही सकं्षिप्तीकरण 
समर््थथित करता है:

•	 .gov.in

•	 .sansad.in

•	 .nic.in

मिनी-यू की उपयोगिता
1. एसएमएस संचार मेें लागत की बचत

सरकारी एसएमएस गटेव ेसदेंश की लबंाई के आधार पर शलु्क 
लते े हैैं। लबं े यआूरएल प्रायः सदेंश को एक स े अधिक एसएमएस 
इकाइयोों मेें विभाजित कर देत ेहैैं, जिससे लागत कई गनुा बढ़ जाती 
है।

मिनी-य ू द्वारा लंब े यआूरएल को सकं्षिप्त लिकं स े प्रतिस्थापित 
करन ेपर अनेक मामलोों मेें दो एसएमएस इकाइयोों वाला संदेश एक ही 
एसएमएस इकाई मेें सीमित किया जा सकता है।

उदाहरण: एसएमएस अनुकूलन

मलू एसएमएस

(214 वर््ण → 2 एसएमएस इकाइयााँ)

प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 31 दिसम्बर 2023 को प्रसारित मन 
की बात के 108वेें एपिसोड को सनुन ेहेतु देखेें:

https://www.mygov.in/talk/tune-108th-episode-
mann-ki-baat-prime-minister-narendra-modi-31st-de-
cember-2023/-MyGov

मिनी-य ूसंक्षिप्त यआूरएल सहित एसएमएस

(133 वर््ण → 1 एसएमएस इकाई)

प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 31 दिसम्बर 2023 को प्रसारित मन 
की बात के 108वेें एपिसोड को सनुन ेहेतु देखेें:

मिनी-यू

•	 बड़़े पैमाने पर लागत का अनुकूलन

•	 नागरिकोों के लिए बेहतर उपयोग अनुभव

•	 सुरक्षित एवं मानकीकृत यूआरएल संक्षिप्तीकरण

•	 क्यूआर-आधारित सूचना वितरण के लिए बेहतर समर््थन

यह स्पष्ट रूप स े दर्शाता है कि एक केें द्रित और सुव्यवस्थित 
डिजिटल उपयोगिता किस प्रकार शासन प्रणालियोों मेें व्यापक एवं 
प्रभावशाली परिवर््तन ला सकती है।

मिनी-यू, एनआईसी, एमपी द्वारा 

विकसित एक सुरक्षित एवं 

सरकार द्वारा अनुमोदित यूआरएल 

संक्षिप्तीकरण सेवा है, जिसका उद्देश्य 

बड़़े पैमाने पर ई-शासन संचार को सुदृढ़ 

बनाना है। यह सेवा लंबे आधिकारिक 

सरकारी यूआरएल को संक्षिप्त, साझा 

करने मेें सरल लिकं मेें परिवर््ततित करती 

है, जिससे एसएमएस लागत मेें कमी 

आती है, संदेशोों की पठनीयता बढ़ती 

है तथा गतिशील और स्कै नर-अनुकूल 

क्यूआर कोड का प्रभावी उपयोग 

संभव होता है। सुरक्षित प्रमाणीकरण 

के लिए जनपरिचय के साथ एकीकृत 

तथा निर्बाध प्रणाली एकीकरण हेतु 

रेस्ट एपीआई प्रदान करते हुए, मिनी-

यू नागरिकोों के साथ व्यापक स्तर पर 

संचार करने वाले सरकारी पोर््टलोों और 

अनुप्रयोगोों के लिए एक विश्वसनीय, 

किफायती और विस्तारक्षम समाधान 

उपलब्ध कराता है।

अम्बुज आर. जैन 
वैज्ञानिक - डी
jain.ambuj@nic.in

सषुमा मिश्रा 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
mishra.sushma@nic.in
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अं�तम उपयोगकत� भागीदार आवेदन

पाट�नर ए पाट�नर बी पाट�नर सी

वेब सव�र

�मनी यू सव�र

एनजीआई
-एनए�

�मनी यू

डीबी सव�र

कैश सव�र

एच.टी.टी.पी.एस. अनुरोध

जवाब

जनप�रचय के मा�म से
�माणीकरण

https://miniu.nic.in/MyGov-mju22jn

नोट: उपर््ययुक्त लिकं केवल उदाहरण हेत ुहैैं।

यआूरएल रूपाांतरण का उदाहरण

मलू यआूरएल : https://nicforms.nic.in/enRhYmxlN-

jg3OGQwYzEzMGJlZTIwMjUwNzE3MzY2

सकं्षिप्त यआूरएल : https://miniu.nic.in/OJRMUx

2. अधिक स्वच्छ एवं विश्वसनीय क्यूआर कोड
क्यूआर कोड का व्यापक रूप स े उपयोग बैनर, पपंलेट, सचूना 

पट्ट, प्रपत्ररों एव ंसार््वजनिक सूचनाओ ंमेें किया जाता है। क्यूआर कोड 

मेें समाहित यआूरएल की लबंाई सीध तौर पर उसकी घनत्वता एवं 

स्कै न-क्षमता को प्रभावित करती है।

मिनी-य ूद्वारा निर््ममित सकं्षिप्त यआूरएल के कारण कम घनत्व वाले 

(स्पार््स) क्यूआर कोड तयैार होते हैैं, जो अधिक आसानी स ेस्कै न किए 

जा सकत ेहैैं तथा अधिक टिकाऊ होत ेहैैं।

स्थिर एव ंगतिशील क्यूआर कोड

•	 स्थिर क्यूआर कोड: एक बार मुद्रित होने के पश्चात इसके गंतव्य 

यूआरएल मेें परिवर््तन संभव नहीीं होता

•	 गतिशील क्यूआर कोड (मिनी-यू के माध्यम से): मुद्रित क्यूआर 

कोड को बदले बिना इसके गंतव्य यूआरएल को अद्यतन किया जा 

सकता है

•	 क्यूआर कोड के लिए मिनी-यू के लाभ

•	 एक ही मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से समय-समय पर 

अद्यतन सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है

•	 कम घनत्व वाले क्यूआर कोड से स्कै न सफलता दर मेें वृद्धि

•	 उच्च-गुणवत्ता वाले प््रििंट र की आवश्यकता नहीीं

•	 धुंधले, मुड़़े हुए अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर भी 

बेहतर पठनीयता

मिनी-यू की कार््यप्रणाली (उच्च-स्तरीय 
प्रवाह)
•	 यूआरएल सबमिशन: कोई सरकारी अनुप्रयोग मिनी-यू को एक 
लंबा, आधिकारिक यूआरएल भेजता है।

•	 शॉर््ट लिकं निर्माण: मिनी-यू मूल लिकं से जुड़़ा हुआ एक सुरक्षित 
और विशिष्ट शॉर््ट यूआरएल तैयार करता है।

•	 मल्टी-चैनल वितरण: यह शॉर््ट यूआरएल एसएमएस, 
नोटिफिकेशन, ईमेल और क्यूआर कोड मेें सम्मिलित किया जाता है।

•	 नागरिकोों की पहँुच: नागरिक लिकं पर क्लिक करते हैैं या 
क्यूआर कोड स्कै न करते हैैं।

•	 सुरक्षित रीडायरेक्शन:  मिनी-यू अनुरोध का सत्यापन करता है 
और उपयोगकर्ताओ ंको तुरंत मूल सरकारी पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करता 
है।

यह सरल एव ं सुरक्षित कार््यप्रणाली मिनी-यू को बड़़े पैमान े पर 
सरकारी सचंार के लिए उपयकु्त बनाती है।

प्रौद्योगिकी संरचना (टके्नोलॉजी स्टैक)
मिनी-य ू को आधुनिक, विस्तारक्षम एवं उच्च-प्रदर््शन वाली 

प्रौद्योगिकियोों का उपयोग करते हुए विकसित किया गया है, जिससे 
यह बड़़े पमैान ेपर सरकारी उपयोग के लिए उपयुक्त बन सके।

•	 बैकएंड: डॉट नेट कोर

•	 फ्रंट एंड: एंगुलर

•	 डेटाबेस: मायएसक्यूएल

•	 कैशिगं एवं प्रदर््शन: रेडिस

•	 प्रमाणीकरण: जनपरिचय (सिगंल साइन-ऑन)

उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण व ऑनबोर््डििंग
मिनी-य ू केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओ ं एवं आधिकारिक 

•	 बाहरी वातावरण तथा बड़़े पैमाने पर मुद्रित सामग्री के लिए 

उपयुक्त

सुरक्षा एवं विश्वास ढााँचा
वाणिज्यिक यआूरएल संक्षिप्तीकरण सवेाओ ंके विपरीत, मिनी-यू 

को विशषे रूप से सरकारी उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया 

है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह आधिकारिक सचंार 

मेें सरुक्षा, विश्वसनीयता एव ंशासनात्मक नियतं्रण सनुिश्चित कर सके।

मिनी-य ूके प्रमखु सरुक्षा एव ंप्रशासनिक गणु निम्नलिखित हैैं:

•	 यूआरएल संक्षिप्तीकरण की सुविधा केवल प्रमाणित सरकारी 

डोमेनोों तक सीमित

•	 राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र द्वारा केें द्रीकृत स्वामित्व एवं प्रबंधन

•	 दरु्भावनापूर््ण पुनर््ननिर्देशन एवं फिशिगं से सुरक्षा

•	 एपीआई कंुजियोों का नियंत्रित एवं स्वीकृत निर््गमन

•	 सभी एकीकरणोों के लिए लेखापरीक्षणीयता एवं जवाबदेही

यह व्यवस्था नागरिकोों का विश्वास सुदृढ़ करती है तथा सरकारी 

सचंार माध्यमोों की सरुक्षा सनुिश्चित करती है।

सामान्य उपयोग परिदृश्य
मिनी-य ूका प्रभावी उपयोग विभिन्न शासनात्मक परिदृश्ययों मेें किया 

जा सकता है, जिनमेें प्रमुख रूप स ेनिम्नलिखित शामिल हैैं:

•	 आवेदन की स्थिति से संबंधित संदेश (प्रमाणपत्र, पेेंशन, 

छात्रवृत्तियााँ)

•	 निर्वाचन संबंधी सूचनाएँ एवं परामर््श संदेश

•	 स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन एवं सार््वजनिक सुरक्षा चेतावनियााँ

•	 अस्पतालोों, कार्यालयोों, प्रपत्ररों एवं सूचना पट्टटों पर क्यूआर कोड

•	 सरकारी अभियानोों, होर््डििंगोों एवं विज्ञापनोों मेें उपयोग

•	 डिजिटल प्रपत्ररों एवं प्राप्ति स्वीकृतियो ों मेें लिकं साझा करना

चित्र 8.1 मिनी-यू एप्लिकेशन आर््ककिट क्चर
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अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
राष्ट् रीय सूचना विज्ञान मध्य प्रदेश राज्य केें द्र
‘सी’ एवं ‘डी’ विगं, प्रथम तल, सतपडु़़ा भवन 
भोपाल, मध्य प्रदेश – 462004 
ई-मेल: sio-mp@nic.in, फोन: 0755-2551447/ 0755-2551265
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उपयोगकत�

05
प�रयोजनाएँ

6+ लाख
यूआरएल

1+ करोड़
पुन�नर्द�शन

सरकारी पहलोों को ही सवेाएँ उपलब्ध करान े हेत ु एक सुरक्षित, 
मानकीकृत एव ंसरकार द्वारा अनमुोदित ऑनबोर््डििंग प्रक्रिया का पालन 
करता है। प्रमाणीकरण एव ंअभिगम नियतं्रण की व्यवस्था जनपरिचय, 
भारत सरकार के सिगंल साइन-ऑन (एसएसओ) प्लेटफॉर््म, के 
माध्यम स ेकी जाती है।

व्यक्तिगत सरकारी उपयोगकर्ता
सरकारी सगंठनोों मेें कार््यरत व्यक्तिगत अधिकारी एव ंकर््मचारी 

सरुक्षित लॉगिन प्रक्रिया के माध्यम स ेमिनी-य ूपोर््टल का उपयोग कर 
मनैअुल यआूरएल सकं्षिप्तीकरण कर सकत ेहैैं।

प्रमाणीकरण व्यवस्था
•	 प्रमाणीकरण की सुविधा विशेष रूप से जनपरिचय सिगंल 
साइन-ऑन (एसएसओ) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

•	 उपयोगकर्ता का जनपरिचय प्लेटफॉर््म पर किसी आधिकारिक 
सरकारी ईमेल आईडी से पंजीकृत होना अनिवार््य है।

पात्र ईमेल डोमेन
अभिगम केवल प्रमाणित सरकारी ईमले डोमनेोों तक सीमित है, 

जिनमेें शामिल हैैं:

•	 @gov.in

•	 @nic.in

•	 @xx.gov.in (राज्य एवं विभागीय डोमेन)

यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि मिनी-य ू का उपयोग 
केवल अधिकृत सरकारी कर््ममियोों द्वारा ही किया जाए, जिससे सरुक्षा, 
जवाबदेही एव ंविश्वसनीयता बनी रहे।

सरकारी परियोजनाएँ/ पोर््टल
बड़़े पैमान ेपर, स्वचालित अथवा प्रणाली-स्तरीय उपयोग के लिए 

मिनी-य ू सरकारी परियोजनाओ ं एव ं पोर््टलोों को एपीआई-आधारित 
अभिगम उपलब्ध कराता है। यह सवुिधा एक औपचारिक एव ंनियंत्रित 
ऑनबोर््डििंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे सरुक्षा एवं 

प्रशासनिक स्वीकृति  सुनिश्चित हो सके।

ऑनबोर््डििंग प्रक्रिया
•	 प्रतिनिधि का नामाांकन: प्रत्येक परियोजना अथवा पोर््टल द्वारा 
एक आधिकारिक प्रतिनिधि नामित किया जाता है। यह आवश्यक है 
कि नामित प्रतिनिधि किसी पात्र सरकारी ईमेल आईडी के माध्यम से 

जनपरिचय पर पंजीकृत हो।

•	 पोर््टल पंजीकरण: नामित प्रतिनिधि जनपरिचय के क्रेडे ेंशियल 
का उपयोग करते हुए मिनी-यू पोर््टल पर पंजीकरण करता है।

•	 ऑनबोर््डििंग प्रपत्र का प्रस्तुतीकरण: निर्धारित ऑनबोर््डििंग 
प्रपत्र मेें परियोजना का विवरण, प्रस्तावित उपयोग तथा तकनीकी 

आवश्यकताओ ंकी जानकारी भरी जाती है।

•	 औपचारिक अनुरोध प्रेषण: पूर््ण रूप से भरे गए प्रपत्र को ईमेल 
के माध्यम से निम्न पते पर भेजा जाता है: nicgrc-dev@mp.gov.in

•	 स्वीकृति एवं अभिगम उपलब्ध कराना : मिनी-य ू टीम सक्षम 
प्राधिकारी स ेआवश्यक स्वीकृति  प्राप्त करती है।

स्वीकृति  के उपराांत प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :

•	 सुरक्षित एपीआई अभिगम कंुजियााँ

•	 विस्तृत एपीआई प्रलेखन

•	 एकीकरण हेतु दिशानिर्देश एवं उपयोग की शर्ततें

ऑनबोर््डििंग पोर््टल:

 https://miniu.nic.in/onboard

इस दृष्टिकोण के प्रमखु लाभ

•	 यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रमाणीकृत सरकारी 

उपयोगकर्ताओ ंको ही सेवा का अभिगम प्राप्त हो

•	 सुरक्षा, जवाबदेही एवं लेखापरीक्षणीयता बनाए रखता है

•	 अनधिकृत अथवा दरुुपयोग की संभावना को रोकता है

•	 व्यक्तिगत उपयोग से लेकर एंटरप्राइज़-स्तरीय एकीकरण तक 
सहज विस्तार को सक्षम बनाता है

सकं्षेप मेें, मिनी-य ूकी ऑनबोर््डििंग रूपरेखा सरकारी उपयोगकर्ताओ ं
के लिए सगुम अभिगम तथा कड़़े सरुक्षा नियंत्रणोों के बीच सतुंलन 
स्थापित करती है, जिसस े यह व्यक्तिगत अधिकारियोों एवं मिशन-
क्रिटिकल सरकारी पोर््टलोों—दोनोों के लिए उपयुक्त बनती है।

रेस्ट एपीआई एकीकरण
मिनी-य ू सरकारी अनपु्रयोगोों के बड़़े पैमान े पर एवं स्वचालित 

उपयोग हेत ुरेस्ट एपीआई प्रदान करता है।

एपीआई के लाभ
•	 उद्योग-मानक रेस्ट संरचना

•	 एपीआई कंुजियोों के माध्यम से सुरक्षित अभिगम

•	 एसएमएस गेटवे एवं सूचना वितरण प्रणालियोों के साथ सहज 
एकीकरण

•	 उच्च मात्रा मेें स्वचालित यूआरएल निर्माण की सुविधा

•	 कैशिगं के माध्यम से बेहतर प्रदर््शन एवं प्रतिक्रिया समय

मिनी-यू का उपयोग कौन कर सकता है
मिनी-य ू को एक साझा राष्ट् रीय डिजिटल उपयोगिता के रूप मेें 

अभिकल्पित किया गया है, जिस ेनागरिक सचंार, सवेा प्रदायगी तथा 
सार््वजनिक सचूना प्रसार से जडु़़े विभिन्न सरकारी हितधारक अपना 
सकत े हैैं। इसका दायरा प्रशासनिक स्तरोों एवं कार्यात्मक क्षेत्ररों मेें 
विस्तृत है, जिससे आधिकारिक डिजिटल सचंार मेें एकरूपता, दक्षता 
एव ंविश्वसनीयता सनुिश्चित होती है।

मिनी-य ूका उपयोग निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

•	 केें द्रीय मंत्रालय एवं विभाग

•	 राज्य सरकारेें

•	 जिला प्रशासन

•	 राष्ट् रीय सूचना विज्ञान केें द्र द्वारा विकसित पोर््टल एवं सेवाएँ

•	 सरकारी मिशन एवं अभियान

निष्कर््ष
मिनी-य ूइस बात का उत्कृ ष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार छोटी 

किंत ुसवु्यवस्थित डिजिटल उपयोगिताएँ ई-शासन मेें व्यापक प्रभाव 
उत्पन्न कर सकती हैैं। सचंार लागत मेें कमी, नागरिक अनभुव मेें सधुार, 
टिकाऊ क्यूआर कोड के उपयोग को सक्षम बनाना तथा सुरक्षित 
यआूरएल प्रबंधन सुनिश्चित करत े हुए, मिनी-यू सरकारी डिजिटल 
सवेाओ ंकी दक्षता, विश्वसनीयता एव ंविस्तारक्षमता को सुदृढ़ करता 
है। बड़़े पमैान ेपर नागरिकोों स ेसंवाद करन ेवाली किसी भी सरकारी 
पहल के लिए, मिनी-य ूएक सरल किन्तु रणनीतिक रूप स ेअत्यंत 
मलू्यवान समाधान है।

चित्र 8.3 व्यवहार मेें मिनी-यू
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संपादित : मोहन दास विस्वम्

सरकार के लिए एक एआई-सक्षम सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म

स      रकारी कार्ययों का दायरा और उनकी जटिलता निरंतर 
बढ़ती जा रही है। ऐसे परिदृश्य मेें शासन को ऐसे 
डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म की आवश्यकता होती है जो केवल 

सरुक्षित ही न होों, बल्कि प्रशासनिक निर््णय-निर्माण मेें सक्रिय रूप 
स ेसहयोग भी कर सकेें । गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे इसी आवश्यकता 
को ध्यान मेें रखत ेहुए विकसित किया गया एक गवर््नमेेंट-टू-गवर््नमेेंट 
(जी2जी) डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म है, जिस े एनआईसी द्वारा मेइटी के 
अतंर््गत विकसित किया गया है।

गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे को एक सरुक्षित सिगंल गटेव ेके रूप 
मेें परिकल्पित किया गया है, जिसके माध्यम स ेप्रमाणीकृत सरकारी 
अधिकारी अपन ेदैनिक प्रशासनिक कार्ययों के लिए आवश्यक अनके 
अनपु्रयोगोों तक एकीकृत इंटरफ़़े स के माध्यम स े पहँुच प्राप्त कर 
सकत ेहैैं। उन्नत एआई क्षमताओ—ंविशषे रूप स ेएजेेंटिक एआई—
को समाहित करके यह प्लेटफ़़ॉर््म पारंपरिक ई-गवर्ननेंस पोर््टलोों से 
आगे बढ़ते हुए बदु्धिमान डिजिटल कार््यक्षेत्र का रूप लतेा है। यह 
प्रणाली केवल जानकारी प्रस्तुत करन ेतक सीमित नहीीं रहती, बल्कि 
अधिकारियोों को कार््य निष्पादन और परिणाम प्राप्ति की प्रक्रिया मेें भी 
सक्रिय सहायता प्रदान करती है।

य ेआकँड़़े स्पष्ट रूप से दर्शात ेहैैं कि यह प्लेटफ़़ॉर््म किसी पायलट 
परियोजना या सहायक प्रणाली तक सीमित नहीीं है, बल्कि नियमित 
प्रशासनिक कार््यप्रवाहोों मेें सक्रिय रूप स ेएकीकृत हो चुका है।

प्रमुख कार्यात्मक क्षमताएँ
एकीकृत कैलेेंडर, बैठक एवं कार््य प्रबंधन

गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे ऐस ेएकीकृत उपकरण प्रदान करता है, 
जिनके माध्यम स ेअधिकारी—

•	 बठैकोों, कार््यक्रमोों, दौरोों तथा कार््यभार की योजना बना सकत ेहैैं

•	 स्वीकृत प्लेटफ़़ॉर्ममों (भारतवीसी, गूगल मीट, वेबेक्स, 
सीडॉटमीट, एमएस टीम्स आदि) पर वर््चचुअल बैठक लिकं का स्वतः 
सृजन कर सकते हैैं

गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानेट

प्लेटफ़़ॉर््म का अवलोकन एवं अंगीकरण
गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे (https://govintranet.gov.in/) 

तक पहँुच परिचय सिगंल साइन-ऑन प्रणाली के माध्यम स ेसख़््ती 
स ेनियत्रित की जाती है। यह व्यवस्था विभिन्न उपकरणोों पर सरुक्षित, 
भमूिका-आधारित तथा ऑडिट-योग्य पहँुच सुनिश्चित करती है।

वर््तमान समय तक यह प्लेटफ़़ॉर््म उल्लेखनीय परिचालन स्तर 
प्राप्त कर चकुा है, जिसमेें—

•	 38,000 से अधिक उपयोगकर्ताओ ंका ऑनबोर््डििंग

•	 22 मंत्रालयोों एवं विभागोों मेें अंगीकरण

•	 प्लेटफ़़ॉर््म के माध्यम से 42,156 बैठकोों, 8,155 कार्ययों, 2,567 
संचार गतिविधियोों तथा 447 लक्ष््यों का प्रबंधन शामिल है

गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानेट, माईटी के 

अंतर््गत एनआईसी द्वारा विकसित 

एक जी2जी डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म 

है, जो एकीकृत, भूमिका-आधारित 

इंटरफ़़े स के माध्यम से दैनिक शासन 

कार्ययों को समर््थन प्रदान करता है। 

परिचय एसएसओ के साथ एकीकृत 

यह प्लेटफ़़ॉर््म कई अनुप्रयोगोों तक 

पहँुच, कार््य एवं बैठक प्रबंधन, 

स्वचालित शासन दस्तावेज़, तथा 

कार््यकारी डैशबोर््ड की सुविधा देता 

है। एजेेंटिक एआई द्वारा संचालित 

यह प्लेटफ़़ॉर््म समय-सारिणी, 

दस्तावेज़़ीकरण, विश्लेषण और निर््णय-

निर्माण मेें अधिकारियोों की सक्रिय 

सहायता करता है, जिससे प्रशासनिक 

कार््यप्रवाह मेें दक्षता, जवाबदेही और 

बेहतर परिणाम सुनिश्चित होते हैैं।

मिशा कपूर 
वैज्ञानिक - डी
misha.kapoor@nic.in

डॉ. रितशे कुमार द्विवदेी
वैज्ञानिक – डी
ritesh.dwivedi@nic.in

डॉ. ओम प्रद्युम्न गुप्ता 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एचओडी
op.gupta@nic.in

डॉ. राजेश कुमार पाठक 
उप महानिदेशक व एचओजी 
rkpathak@nic.in

ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

श्री संकेत एस. भोोंडवे, आईएएस 
संयुक्त सचिव, माईटी

गॉ    व.इन सिक्योर इंट््र रानटे न े एक सरुक्षित 
प्लेटफ़़ॉर््म पर कई सवेाओ,ं कार्ययों और सहयोग 

उपकरणोों को एकीकृत कर दैनिक सरकारी कार्ययों 
के सचंालन के तरीके को बदल दिया है। अनपु्रयोगोों 
तक सहज पहँुच, संरचित कार््य ट््र रैकिग और अतंर््ननिहित 
समन्वय सवुिधाएँ अधिकारियोों को सगंठित, जवाबदेह 
और तत्पर बनाए रखने मेें सहायक हैैं। कई लॉगिन 
और बिखरी हुई प्रणालियोों पर निर््भरता कम करके, 
एनआईसी द्वारा विकसित यह प्लेटफ़़ॉर््म बहुमलू्य 
समय की बचत करता है और तजे़ तथा अधिक 
सचूित निर््णय-निर्माण को समर््थन देता है। समग्र रूप 
स,े यह सरकारी 
अधिकारियोों के लिए 
एक विश्वसनीय और 
उत्पादकता-वर््धक 
डिजिटल कार््यस्थल 
है।

•	 निर्धारित समय-सीमा एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्ययों का 
आवंटन एवं निगरानी कर सकते हैैं

•	 ई-मेल, एसएमएस तथा सैैंडेस के माध्यम से बैठक आमंत्रण, 
सूचनाएँ एवं अनुस्मारक प्राप्त कर सकते हैैं

प्लेटफ़़ॉर््म का एंगजेमेेंट प्रबधंन मॉड्यूल सक्रिय समन्वय सनुिश्चित 
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चित्र 9.2

चित्र 9.1 : गॉव.इन डैशबोर््ड 

गॉव.इन सरुक्षित इंट््र रानेट आँकड़़े

करता है, जिससे मनै्युअल फ़़ॉलो-अप तथा विखडंित सचंार माध्यमोों 
पर निर््भरता मेें उल्लेखनीय कमी आती है।

स्वचालित शासन संबंधी अभिलेख
यह प्लेटफ़़ॉर््म प्रमखु प्रशासनिक अभिलखेोों का स्वतः सजृन करता 

है, जिनमेें शामिल हैैं—

•	 वर््चचुअल बैठक लिकं

•	 मिनट्स ऑफ़ मीटिगं (एमओएम), डिजिटल हस्ताक्षर सहित

•	 कार्ययों से जुड़़े एक्शन पॉइंट्स

•	 बाहरी प्रतिभागियोों के लिए स्वागतम के माध्यम से आगंतुक पास

प्रशासनिक उद्देश्य को प्रमाणीकृत एव ंअनुरेखण-योग्य परिणामोों 
मेें परिवर््ततित करके यह प्लेटफ़़ॉर््म विचार-विमर््श स ेलकेर कार्यान्वयन 
तक की प्रक्रिया को अधिक संक्षिप्त एव ंप्रभावी बनाता है।

एकीकृत कार््यकारी डैशबोर््ड
गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे मेें एक एकीकृत कार््यकारी डैशबोर््ड 

उपलब्ध है, जो प्रमुख सरकारी प्रणालियोों स े सबंधंित वास्तविक 

निर्देशोों की अपेक्षा करने के बजाय उपयोगकर्ता के उच्च-स्तरीय 
उद्देश्य को समझती है, जैसे कि “बैठक निर्धारित करना”।

•	 बहु-चरणीय निष्पादन: एक बार उद्देश्य स्पष्ट हो जाने पर 
एआई स्वतः अनेक कार्ययों का समन्वय करता है, जैसे प्रतिभागियोों 
की उपलब्धता जााँचना, बैठक लिकं तैयार करना तथा आमंत्रण 
भेजना।

•	 प्रसंग-संवेदनशीलता: सभी क्रियाएँ प्रतिभागियोों, समय-सीमा 
तथा स्वीकृत प्लेटफ़़ॉर्ममों के संदर््भ मेें निष्पादित की जाती हैैं।

•	 पारदर््शशिता एवं नियंत्रण: एआई-सहायित कार्ययों को स्पष्ट रूप 
से चिन्हित किया जाता है, जिससे अनुरेखण सुनिश्चित होती है तथा 
मानव-पर््यवेक्षण आधारित शासन प्रणाली बनी रहती है।

यह दृष्टिकोण एआई को कार््यकुशलता बढ़़ान ेमेें सक्षम बनाता है, 
साथ ही प्रशासनिक उत्तरदायित्व को भी सुरक्षित रखता है।

गॉव एआई असिस्टटेंट (स्मार््ट शेड्यूलर)
गॉव एआई असिस्टटेंट, जिस ेस्मार््ट शडे्यूलर के नाम से भी जाना 

जाता है, व्यवहार मेें एजेेंटिक एआई का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत 
करता है। जब कोई उपयोगकर्ता बठैक आयोजित करन ेका अनुरोध 
करता है, तो यह सहायक—

•	 प्रतिभागियोों की उपलब्धता का आकलन करता है

•	 उपयुक्त समय-खंडोों का सुझाव देता है

•	 वर््चचुअल बैठक लिकं का स्वतः निर्माण करता है

•	 प्रतिभागियोों को आमंत्रण प्रेषित करता है

एक ही उद्देश्य की परू््तति हेत ुअनके समन्वित कार्ययों का निष्पादन 
करके स्मार््ट शडे्यूलर स्वायत्त एवं लक्ष्य-प्रेरित व्यवहार का प्रदर््शन 
करता है। उल्लेखनीय रूप स,े कैलेेंडर मेें एआई-सहायित क्रियाओ ं
को स्पष्ट रूप स ेप्रदर््शशित किया जाता है, जिससे पारदर््शशिता सनुिश्चित 
होती है।

स्वचालित मिनट्स ऑफ़ मीटिगं निर्माण
गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे मेें बठैकोों के पश्चात दस्तावेज़़ीकरण की 

प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनान ेके लिए मिनट्स ऑफ़ मीटिगं का 
स्वचालित निर्माण समर््थथित है। इस व्यवस्था के अतंर््गत—

•	 बैठक के दौरान उपलब्ध ऑडियो अथवा नोट्स को पाठ 
(टेक्स्ट) मेें परिवर््ततित किया जाता है

•	 प्रमुख चर्चा बिदंओु ंका संक्षिप्त सार तैयार किया जाता है

•	 निर््णयोों तथा कार््य-कार्ययों की पहचान की जाती है

यह सवुिधा बठैक के बाद होन े वाले मनै्युअल कार््यभार को 
उल्लेखनीय रूप स े कम करती है तथा आधिकारिक अभिलखेोों मेें 
ससुगंतता, शदु्धता और समयबद्धता सुनिश्चित करती है। इसस ेचर्चा से 

का लगभग वास्तविक समय मेें आकलन कर सकत े हैैं। इससे 
परिस्थितिजन्य समझ (सिचएुशनल अवयेरनसे) मेें वदृ्धि होती है तथा 
वरिष्ठ स्तर पर सचूित एव ं साक्ष्य-आधारित निर््णय-निर्माण को बल 
मिलता है।

गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानेट मेें एजेेंटिक 
एआई
ऑटोमेशन से एजेेंटिक एआई की ओर

पारंपरिक ऑटोमेशन प्रणालियााँ पूर््व-निर्धारित कार्ययों को केवल 
निर्देश मिलन ेपर निष्पादित करती हैैं। इसके विपरीत, गॉव.इन सिक्योर 
इंट््र रानटे मेें एजेेंटिक एआई की अवधारणा को अपनाया गया है, जिसमेें 
एआई प्रणालियााँ उपयोगकर्ताओ ंकी ओर स ेसक्रिय रूप स ेकार््य करते 
हुए लक्ष्य-आधारित कार््यप्रवाहोों को निष्पादित करती हैैं, न कि केवल 
अलग-अलग कार्ययों को।

प्लेटफ़़ॉर््म मेें प्रयुक्त एजेेंटिक एआई की प्रमखु विशषेताएँ 
निम्नलिखित हैैं—

•	 उपयोगकर्ता के उद्देश्य एवं आशय को समझने की क्षमता

•	 अनेक कार्ययों का स्वतः समन्वय एवं निष्पादन

•	 संस्थागत नियमोों एवं सुरक्षा सीमाओ ंके अंतर््गत संचालन

•	 पारदर््शशिता तथा मानव पर््यवेक्षण का संरक्षण

यह दृष्टिकोण प्रशासनिक एव ंबौद्धिक भार को कम करता है, साथ 
ही उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बनाए रखता है।

प्लेटफ़़ॉर््म मेें एजेेंटिक एआई की विशेषताएँ
गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे मेें प्रयुक्त एजेेंटिक एआई क्षमताएँ 

निम्नलिखित प्रमुख विशषेताओ ंको प्रदर््शशित करती हैैं

•	 लक्ष्य-बोध (गोल अवेयरनेस): यह प्रणाली चरण-दर-चरण 

40,306
कुल बैठक�

447
कुल ल�

8,155
कुल कायर्भार

2,567
कुल संचार

20
कुल ऑनबोडर्
मं�ालय

38,323
कुल ऑनबोडर्
उपयोगकत�

श्री अजय गुप्ता 
संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय

गॉ    व.इन सिक्योर इंट््र रानटे मेें उपलब्ध कार््य प्रबंधन 
सवुिधाएँ वस्त्र मतं्रालय के अधिकारियोों को 

लक्ष््यों के अनरुूप केें द्रित रहन ेऔर समयबद्ध कार््रवाई 
करन े मेें सहायक सिद्ध होती हैैं। यह एक अभिनव 

सवुिधा है, जो 
उत्पादकता मेें वदृ्धि 
करती है तथा सौौंपे 
गए कार्ययों के प्रबधंन 
को सरल और सगुम 
बनाती है।

समय की लबंितता एव ं स्थिति सबंधंी जानकारी को एक ही स्थान 
पर समकेित करता है। इनमेें आरटीआई, वीआईपी सदंर््भ, एपीएमएस, 
सीपीग्राम्स, 10 प्रतिशत जीबीएस, लिम्बब्स जसैी प्रणालियााँ शामिल हैैं।

परिचालन सबंधंी आँकड़ों के साथ-साथ, यह डैशबोर््ड मीडिया 
सेेंटिमेेंट मॉनिटरिंग जसैी विश्लेषणात्मक सवुिधाओ ं को भी समाहित 
करता है। इसके माध्यम स े विभाग सार््वजनिक एव ं मीडिया संदर्भभों 
की सखं्या तथा उनके स्वर (सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक) 
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ई-गवर्ननेंस उत्पाद और सेवाएँ

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

विभागाध्यक्ष
माईटी परियोजना प्रभाग, अतंरराष्ट्रीय  सहयोग (आईसी) प्रभाग
एनआईसी मखु्यालय, ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स 
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
ई-मेल: hod-icd@nic.in, फोन: 011-24305524

कार्यान्वयन तक की प्रक्रिया अधिक तजे़ और व्यवस्थित हो जाती है।

इंटलेिजेेंट दस्तावेज़ एवं ज्ञान प्रबंधन
दस्तावेज़ इंटेलिजेेंस और उन्नत खोज

प्लेटफ़़ॉर््म मेें एआई-आधारित दस्तावजे़ साराांश की सवुिधा 
उपलब्ध है, जिसके माध्यम स ेअधिकारी विस्तृत रिपोर्टटों एव ंफ़़ाइलोों 
का त्वरित अवलोकन प्राप्त कर सकते हैैं। इसके साथ ही उन्नत खोज 
क्षमताएँ भी प्रदान की गई हैैं, जिनमेें—

•	 सिमेेंटिक खोज, जो शब्ददों के संदर््भ और अर््थ को समझकर 
परिणाम प्रदान करती है

•	 फ़़ोनेटिक खोज, जो वर््तनी मेें अंतर या त्रुटि होने पर भी उपयुक्त 
दस्तावेज़ खोजने मेें सक्षम है

•	 पीडीएफ़ व इमेज आधारित सामग्री से पाठ की खोज शामिल हैैं

•	 ये सुविधाएँ बड़़े दस्तावेज़ भंडार मेें से आवश्यक जानकारी को 
शीघ्रता से खोजने और समझने मेें सहायक होती हैैं।

बहुभाषी अनुवाद एवं ट््रा ांसक्रिप्शन
गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे मेें भाषिणी प्लेटफ़़ॉर््म के साथ सरुक्षित 

एपीआई-आधारित एकीकरण के माध्यम से—

•	 बहुभाषी अनुवाद

•	 भारतीय भाषाओ ंमेें ट््रा ांसक्रिप्शन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई 
गई हैैं

यह व्यवस्था भारत की भाषायी विविधता को ध्यान मेें रखत ेहुए 
प्रशासनिक सचंार को अधिक समावशेी, सलुभ और प्रभावी बनाती 
है तथा विभिन्न क्षेत्ररों एव ंविभागोों के बीच सहयोग को सदुृढ़ करती है।

प्लेटफ़़ॉर््म को समर््थथित करने वाली 
एमएल एवं एआई तकनीकेें

गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे की बदु्धिमान विशषेताएँ आधनुिक 
मशीन लर््नििंग (एमएल) तथा नचेरुल लैैंग्वेज प्रोसेसिगं (एनएलपी) 
तकनीकोों पर आधारित हैैं।

•	 दस्तावेज़ एवं बैठक साराांश: एआई मॉडल लंबे दस्तावेज़ों और 

बैठक ट््रा ांसक्रिप््ट््स से प्रमुख बिदंओु ंकी पहचान कर संक्षिप्त सार 
तैयार करते हैैं, जिससे अधिकारी आवश्यक जानकारी को शीघ्रता 
और प्रभावी ढंग से समझ सकेें ।

•	 सिमेेंटिक एवं फ़़ोनेटिक खोज: सिमेेंटिक समानता मिलान को 
फ़़ोनेटिक तकनीकोों के साथ संयोजित करके, वर््तनी मेें अंतर या 
भाषायी विविधता होने पर भी प्रासंगिक परिणाम सुनिश्चित किए 
जाते हैैं।

•	 स्पीच-टू-टेक्स्ट प्रोसेसिगं: वाक् पहचान तकनीक मौखिक 
चर्चाओ ंको पाठ मेें परिवर््ततित करती है, जिसे बाद मेें साराांश निर्माण 
और कार््य-कार्ययों (एक्शन आइटम्स) की पहचान हेतु संसाधित 
किया जाता है।

•	 सेेंटिमेेंट विश्लेषण: कार््यकारी डैशबोर््ड मेें मीडिया सामग्री का 
सेेंटिमेेंट विश्लेषण सम्मिलित है, जिससे नीति एवं पहलोों के प्रति 
सार््वजनिक और मीडिया धारणा को निर््णयकर्ता बेहतर ढंग से 
समझ सकेें ।

शासन पर प्रभाव एवं परिणाम
गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे के ज़रिए मनेैज की जाने वाली मीटिगं्स, 

टास्क, कम्युनिकेशन और लक्ष््यों का पमैाना यह दिखाता है कि गवर्ननेंस 
वर््क फ़़्ललो को कैस ेलाग ूकिया जाता है, इसमेें एक बदलाव आया है—

•	 बैठकोों को अब अधिक स्पष्ट रूप से कार्ययों और परिणामोों से 
जोड़़ा जा रहा है

•	 संरचित अभिलेखोों के माध्यम से संचार मेें अनावश्यक शोर 
मेें कमी आई है

•	 वरिष्ठ नेतृत्व को वास्तविक समय मेें परिस्थितिजन्य समझ 
प्राप्त होती है

•	 एआई कार््य निष्पादन को सशक्त बनाता है, बिना मानव 
अधिकार और नियंत्रण को विस्थापित किए

इस स्तर पर एजेेंटिक एआई केवल एक सवुिधा नहीीं, बल्कि 
प्रशासनिक जटिलता के प्रभावी प्रबधंन के लिए एक अनिवार््य 
आवश्यकता बन जाती है।

निष्कर््ष
गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे आतंरिक डिजिटल गवर्ननेंस के क्षेत्र मेें 

एक महत्वपूर््ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। सरुक्षित अवसंरचना 
को एआई-सक्षम, एजेेंटिक क्षमताओ ं के साथ एकीकृत करके यह 
प्लेटफ़़ॉर््म स्थिर पोर््टलोों और नियम-आधारित ऑटोमशेन स ेआगे बढ़ते 
हुए लक्ष्य-प्रेरित डिजिटल सहायता की दिशा मेें अग्रसर होता है।

यह प्रणाली केवल जानकारी प्रस्तुत करन ेतक सीमित नहीीं रहती, 
बल्कि इनपुट्स को सक्रिय रूप स ेससंाधित करती है, निर््णय-निर्माण 
मेें सहयोग देती है तथा मानव पर््यवके्षण के अतंर््गत कार्ययों का निष्पादन 
करती है। इस प्रकार, गॉव.इन सिक्योर इंट््र रानटे भारत के अगली 
पीढ़़ी के डिजिटल गवर्ननेंस इकोसिस्टम के एक आधार स्तंभ के रूप 
मेें स्वय ंको स्थापित करता है—जो कार््यकुशलता, उत्तरदायित्व और 
प्रशासनिक परिणामोों को सदुृढ़ बनाता है।

चित्र 9.3

चित्र 9.4 : गॉव.इन सुरक्षित इंट््र रानेट एकीकरण

गॉव.इन सरुक्षित इंट््र रानेट आर््ककिट क्चर

यूआई घटक

यूआई �ि�या घटक

�स�म इंटरफेस

उपयोगकत� इंटरफेस हाडर्वेयर इंटरफेस

ए��केशन क� �ंटएंड परत

ए��केशन क� एपीआई परत

ए��केशन क� बैकएंड परत

प�
रच

ाल
न 

�ब
ंधन

डेटाबेस
(पो��ेएस�ूएल)

सेवाएँ

�चा�लत कायर्वृ� द�ावेज़ बु�द्धम�ा एमएल/ एनएलपी

सॉ�वेयर इंटरफेस

एज�िटक एआई परत

�ाटर् शेड्यूलर

स
ंच

ार

स
ुरक्ष

ा

ऑनबोड�ड ए��केशन उपयोगकत�



informatics.nic.in34 जनवरी 2026

प्रोद्योगिकी अद्यतन 

संपादित : मोहन दास विस्वम्

सुरक्षित और समावेशी ई-गवर्ननेंस की आधारशिला

भा  रत के विशाल और विविध समाज मेें विश्वास हमशेा 
स ेलोगोों और संस्थानोों के बीच अदृश्य पुल रहा है। 
डिजिटल यगु मेें इस पुल का नया नाम है—डिजिटल 

ट््रस्ट।

अब यह केवल कुशल शासन का परिणाम नहीीं, बल्कि हर 
डिजिटल सवंाद की नीींव बन गया है। विश्वास के बिना सबस ेउन्नत 
प्लेटफ़़ॉर््म भी नागरिकोों स ेजडु़न ेमेें विफल हो जात ेहैैं; पर विश्वास के 
साथ, एक साधारण क्लिक भी आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता 
है—ऐसा मौन मत जो सनुन, सरुक्षा देन ेऔर सवेा करन ेवाल ेशासन 
के पक्ष मेें जाता है।

डिजिटल ट््रस्ट ही वह भावना है जो बुदेंलखडं के एक ग्रामीण 
को बिना डर डिजिलॉकर खाता खोलन ेका भरोसा देती है, कश्मीर 
का एक छात्र ऑनलाइन छात्रवतृ्ति आवदेन कर पाता है, और पणुे 
का एक रोगी अपने डॉक्टर के साथ सरुक्षित रूप से मडेिकल 
रिकॉर््ड साझा करता है। यह वह शाांत विश्वास है कि तकनीक केवल 
उपकरण नहीीं, बल्कि अधिकारोों की सरंक्षक है।

ई-गवर्ननेंस: पहँुच से भरोसे तक की 
यात्रा

भारत मेें ई-गवर्ननेंस की शरुुआत एक वादे स ेहुई थी-शासन को 
प्रभावी, उत्तरदायी और सलुभ बनान ेके वादे स।े पिछले एक दशक मेें 
यह वादा डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम स ेव्यवहार मेें बदला है।

आधार, उमगं, डिजिलॉकर, ई-कोर््ट ट््स और माईगव जैसे 
प्लेटफॉर्ममों न े सार््वजनिक सवेा वितरण को नई परिभाषा दी है। 
मोबाइल-फर्सस्ट और क्लाउड-फर्सस्ट दृष्टिकोण के साथ ई-क्ररांति 
मिशन न ेसरकारी सेवाओ ंको नागरिकोों की उंगलियोों तक पहँुचा 
दिया है। भीम और यपूीआई जसैी पहल न े डिजिटल भगुतान को 
दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया है, जिससे लाखोों लोगोों को 
सशक्त किया गया है और वित्तीय समावशेन को बढ़़ावा मिला है।

आज भारत सयंकु्त राष्टट्र  के ई-गवर््नमेेंट विकास सचूकाांक मेें 
अग्रणी देशोों मेें शामिल है—यह इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल 
शासन अब सुविधा स ेआगे बढ़कर सामाजिक समानता का साधन 
बन गया है। फिर भी चनुौतियााँ बनी हुई हैैं—साइबर खतरोों स ेलकेर 

परिभाषित करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियााँ और सवेा प्रदाता 

जिम्मेदारी स ेकार््य करेेंगे, हितधारकोों के हितोों की रक्षा करेेंग ेऔर 

सामाजिक मूल्ययों को बनाए रखेेंगे। सरल शब्ददों मेें, यह विश्वास है 

कि डिजिटल दनुिया अपने उपयोगकर्ताओ ंके साथ विश्वासघात नहीीं 

करेगी।

आईएसओ/आईईसी 38505 जसेै मानक नतैिक और 

जवाबदेह डेटा प्रबधंन की वकालत करत े हैैं, जबकि भारत का 

डिजिटल पर््सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 व्यक्तिगत सचूना की 

सरुक्षा को मज़बतू करता है।

ससं्थानोों के लिए, डिजिटल ट््रस्ट केवल अनपुालन नहीीं—चरित्र 

का प्रतीक है। नागरिकोों के लिए, यह आश्वासन है कि उनकी पहचान, 

जानकारी और गरिमा सरुक्षित है।

डिजिटल ट््रस्ट के स्तंभ
सुरक्षा

विश्वास की नीींव संरक्षण स ेशुरू होती है। मजबतू एन्क्रिप्शन, 

सरुक्षित भंडारण और बहु-कारक प्रमाणीकरण यह सनुिश्चित करते 

हैैं कि नागरिकोों का डेटा अभेद्य बना रहे। निरंतर निगरानी और 

वास्तविक समय मेें खतरे की प्रतिक्रिया उल्लंघनोों के विरुद्ध सरकार 

की डिजिटल ढाल का निर्माण करती है।

डेटा संरक्षण
नागरिकोों को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका डेटा सावधानी 

और सहमति के साथ उपयोग किया जा रहा है। पारदर्शी नीतियााँ और 

जिम्मेदार डेटा प्रबधंन गोपनीयता को विशषेाधिकार नहीीं, बल्कि 

अधिकार बनाते हैैं।

विश्वसनीयता
जब सवेाएँ विफल नहीीं होतीीं, तब नागरिकोों का विश्वास बढ़ता 

है। विश्वसनीय प्रणालियााँ—जो अधिक लोड मेें भी बाधित नहीीं होतीीं 

और प्रमाणपत्र, भुगतान तथा रिपोर््ट समय पर प्रदान करती हैैं—स्वयं 

शासन व्यवस्था मेें विश्वास का निर्माण करती हैैं।

निष्पक्ष उपयोगकर्ता सहभागिता
डिजिटल सवेाएँ निष्पक्ष, पक्षपात-रहित और समावेशी होनी 

चाहिए। जैसे-जसै ेकृत्रिम बुद्धिमत्ता निर््णय-निर्माण मेें बड़़ी भमूिका 

निभा रही है, वैसे-वैस ेशासन मेें प्रयुक्त एल्गोरिदम मानव नतैिकता 

के प्रति जवाबदेह बन ेरहना चाहिए।

पारदर््शशिता
जब नागरिक समझत ेहैैं कि उनका डेटा कैस ेउपयोग होता है, 

तो अविश्वास मिट जाता है। खलु ेडैशबोर््ड, पारदर्शी नीतियााँ और स्पष्ट 

सवंाद सदेंह को विश्वास मेें बदल देत ेहैैं।

डिजिटल ट््रस्ट

सीमित डिजिटल साक्षरता और दरूदराज़ क्षेत्ररों मेें कनके्टिविटी की 
कमी तक। इन चुनौतियोों का समाधान केवल तकनीक मेें नहीीं, 
विश्वास मेें निहित है—यह विश्वास कि प्रणालियााँ सरुक्षित हैैं, डेटा 
का सम्मान किया जाता है, और हर नागरिक को देखा और समझा 
जाता है।

डिजिटल ट््रस्ट की परिभाषा
विश्व आर््थथिक मंच डिजिटल विश्वास को इस अपेक्षा के रूप मेें 

डिजिटल ट््रस्ट भारत की ई-गवर्ननेंस 

क्ररांति की आधारशिला है। यह 

सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक 

डिजिटल अंतःक्रिया—चाहे वह 

स्वास्थ्य सेवा, वित्त या भूमि प्रबंधन 

मेें हो—सुरक्षित, पारदर्शी और 

नैतिक हो। मजबूत साइबर सुरक्षा, 

गोपनीयता संरक्षण और जवाबदेही 

ढााँचोों को एकीकृत करके सरकार 

नागरिकोों और संस्थानोों दोनोों के 

बीच विश्वास का निर्माण करती है। 

जैसे-जैसे एआई और ब्लॉकचेन जैसी 

उभरती प्रौद्योगिकियााँ शासन व्यवस्था 

को नया रूप दे रही हैैं, विश्वास ही 

प्रगति का वास्तविक मापदंड बना 

रहेगा। भविष्य के लिए तैयार डिजिटल 

भारत की पहचान उसके सिस्टम की 

गति से नहीीं, बल्कि उसके नागरिकोों 

द्वारा उनमेें रखे गए विश्वास से होगी—

यह शाांत आश्वासन कि प्रौद्योगिकी 

ईमानदारी के साथ सेवा करती है।

सविता भटनागर 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
savita.bhatnagar@nic.in
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जवाबदेही
एक विश्वसनीय डिजिटल सरकार अपनी सफलताओ ंके साथ-

साथ अपनी त्रुटियोों की भी जिम्मेदारी लतेी है। स्पष्ट जवाबदेही, 

ईमानदार रिपोर््टििंग और नतैिक सधुारात्मक उपाय संस्थानोों की 

विश्वसनीयता को सदुृढ़ करत ेहैैं।

तकनीक
ब्लॉकचने, ज़़ीरो-ट््रस्ट सिक्योरिटी,  एआई-आधारित खतरा 

पहचान और विकेन्द्रीकृत पहचान जसैी उभरती तकनीकेें  शासन के 

भविष्य को आकार दे रही हैैं। आन ेवाल ेकल के नागरिक न केवल 

डिजिटल प्रणालियोों का उपयोग करेेंग,े बल्कि उन पर विश्वास भी 

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

सविता भटनागर
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
सॉफ्टवयेर विकास इकाई, एनआईसी पुणे
114, गणशेखिडं रोड, आईसीएस कॉलोनी, अशोक नगर 
पणु,े महाराष्टट्र  - 411007
ईमले: savita.bhatnagar@nic.in, फ़़ोन: 011-243038576

नहीीं है—यह गरिमा स ेजडु़़ा हुआ है। एन्क्रिप्टेड स्वास्थ्य अभिलखे, 
ब्लॉकचने-आधारित ई-सहमति प्रणालियााँ और ज़़ीरो-ट््रस्ट 
आर््ककि टेक्चर यह सनुिश्चित करत ेहैैं कि प्रत्येक मरीज की जानकारी 
गोपनीय, अनुरेखणीय और छेड़छाड़-रोधी बनी रहे। डिजिलॉकर और 
आयषु्मान भारत डिजिटल मिशन जसेै एकीकृत प्लेटफॉर््म नागरिकोों 
को उनके चिकित्सीय डेटा पर नियतं्रण प्रदान करत ेहैैं—जिसस ेवे 
यह तय कर सकेें  कि क्या साझा करना है, कब साझा करना है और 
किसके साथ साझा करना है।

जब कोई मरीज कोई रिपोर््ट अपलोड करता है या ई-प्रिस्क्रिप्शन 
प्राप्त करता है, तो यह केवल एक डिजिटल क्रिया नहीीं होती—यह 
प्रणाली मेें विश्वास का एक सकेंत होता है। नतैिक एआई-आधारित 

करेेंगे—क्ययोंकि व ेप्रणालियााँ सत्यापन योग्य, पारदर्शी और डिज़़ाइन 
द्वारा सरुक्षित होोंगी।

नीतिगत और संस्थागत समर््थन
भारत का नीतिगत परिदृश्य अब डिजिटल ट््रस्ट की नतैिकताओ ं

के अनुरूप ढल रहा है। डी.पी.डी.पी. अधिनियम (2023) नागरिकोों 
को अपन ेव्यक्तिगत डेटा पर नियतं्रण देता है। राष्ट्री य सचूना-विज्ञान 
केें द्र अपन ेसरुक्षित डेटा सेेंटरोों और क्लाउड सेवाओ ंके माध्यम से 
प्रतिदिन लाखोों डिजिटल लने-देन की अखडंता बनाए रखता है।

अब आवश्यकता है एक डिजिटल ट््रस्ट चार््टर की—ऐसा 
ससं्थागत संकल्प जो हर मतं्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए 
प्रेरित करे कि स्वास्थ्य स ेशिक्षा तक, हर सरकारी सवेा गोपनीयता, 
पारदर््शशिता और समावशेिता के सिद्धधांतोों पर आधारित हो। यह चार््टर 
केवल तकनीकी प्रगति का नहीीं, बल्कि नतैिक परिपक्वता का 
प्रतीक होगा।

विश्वास की मिसालेें
स्वास्थ्य सेवा: जहााँ डेटा मिलाता है गरिमा से

स्वास्थ्य सवेा मेें डिजिटल विश्वास केवल सरुक्षा तक सीमित 

निदान और सरुक्षित टेलीमेडिसिन नटेवर््क  गोपनीयता और सहमति 
को बनाए रखत ेहुए देश के दरू-दराज़ क्षेत्ररों तक देखभाल का विस्तार 
करते हैैं। मिलकर, य ेप्रणालियााँ एक रोगी-केें द्रित पारिस्थितिकी तंत्र 
का निर्माण करती हैैं, जहााँ प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य और मानवता—दोनोों 
की रक्षा करती है, और यह सिद्ध करती हैैं कि विश्वास भी दवा जितनी 
ही प्रभावी ढंग स ेउपचार कर सकता है।

भूमि अभिलेख प्रबंधन: पारदर््शशिता मेें निहित 
विश्वास

लाखोों भारतीयोों के लिए भूमि स्वामित्व लबं े समय स े गर््व 
और जोखिम—दोनोों का प्रतीक रहा है। ब्लॉकचने रजिस्ट्रियोों और 
छेड़छाड़-रोधी डिजिटल लजेर अब इस कहानी को नए सिरे स ेलिख 
रहे हैैं—जो सपंत्ति अभिलखेोों मेें पारदर््शशिता, स्थायित्व और निष्पक्षता 
ला रहे हैैं। जीआईएस मैपिगं, एआई-आधारित सत्यापन और सरुक्षित 
क्लाउड भंडारण स ेजडु़़े य ेसिस्टम धोखाधड़़ी को रोकते हैैं, विवादोों 
को कम करते हैैं और भूमि शासन मेें विश्वास को पुनर्स्थापित करते 
हैैं।

आज बिहार का कोई किसान या बेेंगलरुु का कोई खरीदार 
एक ही क्लिक मेें स्वामित्व की पुष्टि कर सकता है—बिचौलियोों, 

िड�जटल ट��

जवाबदेहीसुरक्षा

आधार उमंग िडजी लॉकर यूपीआई ई-कोट्र्स माईगॉव

सावर्ज�नक सेवा �वतरण मंच

डेटा सुरक्षा �व�सनीयता
�न�क्ष

उपयोगकत�
बातचीत

पारद�शर्ता तकनीक�

अपारदर््शशिता और हेरफेर स ेमुक्त होकर। प्रत्येक सत्यापित अभिलखे 

निभाए गए एक वादे के समान है। हर लने-देन को सत्यापन योग्य 

सत्य स ेजोड़कर, डिजिटल विश्वास भमूि प्रशासन को एक पारदर्शी, 

सलुभ और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रणाली मेें बदल रहा है—एक ऐसी नीींव, 

जहााँ नागरिक केवल भूमि के मालिक ही नहीीं रहत,े बल्कि स्वामित्व 

की अखंडता पर भी विश्वास करत ेहैैं।

अग्रिम राह
ई-गवर्ननेंस का अगला दशक इस बात से नहीीं तय होगा कि 

सवेाएँ कितनी तेज़ हैैं, बल्कि इस बात स ेकि व ेकितनी विश्वसनीय 

हैैं। गति तकनीकी है; विश्वास मानवीय।

एक विश्वसनीय डिजिटल सरकार गोपनीयता और नतैिकता का 
सम्मान करत ेहुए तजे़, अधिक व्यक्तिगत सवेाएँ प्रदान करेगी। यह 
शासन को नियतं्रण की प्रणाली स ेविश्वास की ससं्कृति  मेें परिवर््ततित 
करेगी।

इस परिवर््तन के सरंक्षक के रूप मेें हम—प्रौद्योगिकीविद,् नीति-
निर्माता और नागरिक—यह याद रखेें कि डिजिटल विश्वास एक बार 
बनकर पूरा नहीीं हो जाता; इस ेहर दिन निर््ममित किया जाता है।

प्रत्येक सरुक्षित लॉगिन, प्रत्येक पारदर्शी प्रक्रिया, प्रत्येक 
ईमानदार प्रतिक्रिया—य े वे छोटे कार््य हैैं जो भारत के डिजिटल 
लोकतंत्र को परिभाषित करेेंगे। और जब विश्वास शासन की डिफ़़ॉल्ट 
व्यवस्था बन जाएगा, तब प्रौद्योगिकी केवल लोगोों की सेवा ही नहीीं 
करेगी—वह उनकी अपनी बन जाएगी।
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संपादित : सी. जे. एन्टनी

समावेशी डिजिटल शासन के लिए डिज़़ाइन मानक 
और इंजीनियरिगं मार््गदर््शन

वि    
श्व की लगभग 5–15% जनसखं्या डिस्लेक्सिया का 
अनभुव करती है। यह एक न्यूरो-विकासात्मक भिन्नता है, 
जो लिखित भाषा के प्रससं्करण को प्रभावित करती है। 

यद्यपि इसका सबंधं बदु्धिमत्ता या समझ की कमी से नहीीं है, फिर भी 
डिस्लेक्सिया वर््तनी-आधारित डिकोडिगं, कार््यशील स्मृति और दृश्य 
ध्यान मेें भिन्नताओ ंस ेजडु़़ा होता है। पाठ-प्रधान डिजिटल परिवशे 
मेें य ेभिन्नताएँ पढ़न ेके बढ़़े हुए प्रयास, धीमी प्रससं्करण गति, तथा 
अत्यधिक दृश्य घनत्व या अस्थिर सरंचना की स्थितियोों मेें त्रुटियोों की 
अधिक सभंावना के रूप मेें प्रकट हो सकती हैैं।

जब सार््वजनिक सेवाएँ डिजिटल प्लेटफ़़ॉर्ममों की ओर स्थानाांतरित 
होती हैैं, तो इस प्रकार की डिज़़ाइन बाधाओ ंका प्रभाव व्यापक और 
प्रणालीगत हो जाता है। सरकारी पोर््टल, लाभ वितरण प्रणालियााँ 
और लेन-देन आधारित प्रपत्र अक्सर सजं्ञानात्मक रूप स े जटिल 
होत ेहैैं। पढ़न ेकी कठिनाई मेें मामूली वृद्धि भी बड़़े पमैाने पर उच्च 
त्रुटि दर, बार-बार प्रस्तुतियााँ और सेवा तक कम पहँुच का कारण 
बन सकती है।

यद्यपि डब्ल्यूसीएजी 2.1 जसेै मानक तकनीकी सलुभता 
आवश्यकताओ ं को सबंोधित करत े हैैं, मात्र अनपुालन से 
डिस्लेक्सिया वाल ेउपयोगकर्ताओ ंके लिए सजं्ञानात्मक उपयोगिता 
की गारंटी नहीीं मिलती। कोई इंटरफ़़े स औपचारिक मानकोों को पूरा 
कर सकता है, फिर भी वह अत्यधिक डिकोडिगं प्रयास या स्मृति-
निर््भरता थोप सकता है।

इसी अतंर को पाटन े के लिए यह लेख “कॉग्निटिव फ्रिक्शन 
मॉडल” प्रस्तुत करता है—एक प्रणाली-स्तरीय रूपरेखा, जो 
डिस्लेक्सिया-सबंधंित इंटरफ़़े स बाधाओ ं को सचंित सजं्ञानात्मक 
तनाव के स्रोतोों के रूप मेें समझती है। सजं्ञानात्मक विज्ञान के 
निष्कर्षषों को व्यावहारिक यआूई/यएूक्स मानकोों मेें रूपाांतरित करते 
हुए यह मॉडल बड़़े पमैान ेकी डिजिटल प्रणालियोों मेें पढ़ने-सबंधंी 
घर््षण को कम करन ेके लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

संकल्पनात्मक रूपरेखा: कॉग्निटिव 
फ्रिक्शन मॉडल

डिस्लेक्सिया-समावशेी यूआई/यएूक्स डिज़़ाइन को “कॉग्निटिव 
फ्रिक्शन” अर्थात ् सजं्ञानात्मक घर््षण के दृष्टिकोण से समझा जा 

सामना करना पड़ता है, विशषेकर तब जब दृश्य, सरंचनात्मक और 

अतंःक्रियात्मक मााँगेें उनकी प्रससं्करण-सवुिधा सीमा से अधिक हो 

जाती हैैं।

कॉग्निटिव फ्रिक्शन मॉडल यह प्रस्तावित करता है कि डिजिटल 

प्रणालियोों मेें कार््य की कठिनाई केवल सामग्री की जटिलता से 

निर्धारित नहीीं होती, बल्कि चार परस्पर-निर््भर चर (variables) के 

अतंःक्रिया से निर््ममित होती है:

सजं्ञानात्मक घर््षण = दृश्य भीड़ + स्मृति मााँग + लआेउट 

अस्थिरता + अतंःक्रिया अस्पष्टता

प्रत्येक चर स्वततं्र रूप से तथा गुणात्मक रूप से डिकोडिगं 

प्रयास मेें योगदान देता है।

दृश्य भीड़
दृश्य भीड़ से आशय उस कठिनाई स ेहै, जिसमेें अक्षरोों या शब्ददों 

के बीच पर्याप्त अतंर, उपयकु्त कंट््र रास्ट या स्पष्ट टाइपोग्राफी न होने 

पर उन्हहें अलग-अलग पहचानना कठिन हो जाता है। दृश्य प्रत्यक्षण 

सबंधंी शोध यह दर्शात ेहैैं कि अत्यधिक निकट रखे गए दृश्य तत्व 

अक्षर-पहचान को बाधित करत ेहैैं, विशषेकर परिधीय दृष्टि मेें।

डिजिटल इंटरफ़़े स मेें दृश्य भीड़ निम्न स्थितियोों मेें बढ़ जाती है:

•	 बहुत कम पंक्ति-अंतर

•	 अक्षरोों के बीच अत्यधिक कम अंतर

•	 अत्यधिक लंबी पंक्ति-लंबाई

•	 असमान रिक्ति वाला जस्टिफाइड पाठ

•	 दृश्य जोर का अत्यधिक उपयोग

नियतं्रित रिक्ति, मध्यम पकं्ति-लबंाई और स्थिर टाइपोग्राफी के 

माध्यम से दृश्य भीड़ को कम करना प्रत्यक्षण-जनित तनाव को सीधे 

घटाता है।

स्मृति मााँग
स्मृति मााँग तब उत्पन्न होती है जब उपयोगकर्ताओ ं को अगला 

कार््य करत े समय निर्देश, पात्रता मानदंड या पूर््व मेें दर््ज की गई 

जानकारी को याद रखना पड़ता है। डिस्लेक्सिया प्रायः मौखिक 

जानकारी स ेसबंधंित कार््यशील स्मृति की अपेक्षाकृत कम दक्षता से 

जडु़़ा होता है। परिणामस्वरूप, जब इंटरफ़़े स पहचान के बजाय स्मरण 

पर निर््भर करता है, तो कार््य-विघटन की सभंावना बढ़ जाती है।

स्मृति मााँग निम्न परिस्थितियोों मेें बढ़ती है:

•	 जब निर्देश इनपुट फ़़ील्ड से अलग प्रस्तुत किए जाते हैैं

•	 जब बहु-चरणीय प्रपत्ररों मेें दृश्य प्रगति-संकेतक नहीीं होते

•	 जब त्रुटि संदेश बिना स्पष्ट मार््गदर््शन के व्याख्या की अपेक्षा 

करते हैैं

डिस्लेक्सिया-अनकूुल यआूई/यएूक्स 

सकता है—यह वह संचित मानसिक प्रयास है, जो किसी डिजिटल 
इंटरफ़़े स मेें लिखित जानकारी को पढ़न,े समझन ेऔर उस पर क्रिया 
करन े के लिए आवश्यक होता है। यद्यपि सभी उपयोगकर्ता कुछ 
न कुछ स्तर का सजं्ञानात्मक भार अनभुव करत ेहैैं, डिस्लेक्सिया 
वाल े उपयोगकर्ताओ ं को अनपुातहीन रूप से अधिक घर््षण का 

डिजिटल सरकारी सेवाओ ं मेें 

डिस्लेक्सिया-अनुकूल यूआई/यूएक्स 

के लिए तकनीकी एवं डिज़़ाइन मानक 

प्रस्तुत किए गए हैैं, जो संज्ञानात्मक 

विज्ञान पर आधारित हैैं और डब्लु.

सी.ए.जी 2.1 एए के अनुरूप हैैं। 

इसमेें टाइपोग्राफी, लेआउट, रंग 

तथा इंटरैक्शन डिज़़ाइन से जुड़़े उन 

विकल्पपों पर विशेष ज़़ोर दिया गया है 

जो संज्ञानात्मक बोझ को कम करते हैैं 

और पठनीयता मेें सुधार लाते हैैं। यह 

मार््गदर््शन केवल दृश्य डिज़़ाइन तक 

सीमित न रहकर कार्यान्वयन, कंटेेंट 

लेखन और उपयोगकर्ता परीक्षण तक 

विस्तारित है, जिससे दीर््घकालिक 

सुगम्यता, विभिन्न प्लेटफ़़ॉर्ममों पर 

एकरूपता, तथा सिस्टम के विस्तार के 

साथ सुगम्यता मेें होने वाली गिरावट से 

सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डिस्लेक्सिया-

समावेशी डिज़़ाइन को प्रभावी, 

न्यायसंगत और विश्वसनीय डिजिटल 

शासन की एक मूलभूत आवश्यकता 

के रूप मेें स्थापित किया गया है।

मोहन दास विस्वम् 
उप महानिदेशक
mohandas@nic.in
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

•	 जब सबमिशन विफल होने पर उपयोगकर्ताओ ंको जानकारी 

पुनः दर््ज करनी पड़ती है

ऐसी डिज़़ाइन रणनीतियााँ जो स्मरण के बजाय पहचान को 

प्राथमिकता देती हैैं—जसै े इनलाइन सकेंत, स्थायी लबेल, और 

चरण-सचूक—स्मृति-निर््भर घर््षण को कम करती हैैं।

लेआउट अस्थिरता
लआेउट अस्थिरता तब उत्पन्न होती है जब स्क्रीन या अतंःक्रिया 

अवस्थाओ ंके बीच दृश्य सरंचना अप्रत्याशित रूप स ेबदलती है। 

शीर््षकोों की शलैी, बटन की स्थिति, संरेखण (alignment) या रिक्ति 

मेें परिवर््तन उपयोगकर्ताओ ंको अपन ेदृश्य स्कैनि गं पटैर््न को पनुः 

समायोजित करन ेके लिए बाध्य करता है।

डिस्लेक्सिया वाल े उपयोगकर्ताओ ं के लिए यह बार-बार का 

पनुःसमायोजन दिशा-भ्रम और दोबारा पढ़न ेकी आवृत्ति को बढ़़ा देता 

है। स्थिर लेआउट टेम्पलटे, ससुगंत नेविगेशन क्षेत्र और मानकीकृत 

घटक-प्रणालियााँ इस अस्थिरता को कम करती हैैं।

अंतःक्रिया अस्पष्टता
अतंःक्रिया अस्पष्टता तब उत्पन्न होती है जब प्रणाली की 

प्रतिक्रिया, निर्देश या नियतं्रण व्यवहार स्पष्ट नहीीं होते। अस्पष्ट त्रुटि 

सदेंश, अनिर््ददिष्ट अनिवार््य फ़़ील्ड, तथा असगंत इंटरैक्शन संकेत 

अनिश्चितता उत्पन्न करते हैैं, जिसस े संज्ञानात्मक प्रयास और 

भावनात्मक तनाव दोनोों बढ़त ेहैैं।

स्पष्ट, त्वरित और क्रियात्मक प्रतिक्रिया अस्पष्टता को कम करती 

है और कार््य निष्पादन के दौरान उपयोगकर्ता के आत्मविश्वास को 

सदुृढ़ करती है।

घर््षण संचय और सीमा प्रभाव
महत्वपूर््ण यह है कि सजं्ञानात्मक घर््षण सचंयी होता है। कोई 

प्रणाली अलग-अलग मानकोों के स्तर पर सलुभता दिशानिर्देशोों का 

पालन कर सकती है (जसै ेउचित कंट््र रास्ट अनपुात), फिर भी जब 

कई छोटे तनाव-कारक एक साथ उपस्थित होते हैैं, तो समग्र घर््षण 

उच्च हो सकता है। उदाहरण के लिए:

•	 थोड़़ा घना पाठ

•	 मध्यम स्तर की स्मृति-निर््भरता

•	 हल्की लेआउट असंगति

•	 सामान्य या अस्पष्ट त्रुटि संदेश

इनमेें से प्रत्येक कारक अलग-अलग प्रबधंनीय प्रतीत हो सकता 

है, कित ु सयंकु्त रूप स े य े डिस्लेक्सिया वाले उपयोगकर्ताओ ं को 

उनकी कार्यात्मक सीमा से परे धकेल सकते हैैं, जिसस ेकार््य अधूरा 

छोड़न ेकी सभंावना बढ़ जाती है।

अतः डिस्लेक्सिया-समावेशी डिज़़ाइन केवल पृथक अनपुालन 
सशंोधनोों का विषय नहीीं है, बल्कि एक समग्र और प्रणालीगत 
अनकूुलन की आवश्यकता है।

डिज़़ाइन के प्रभाव
कॉग्निटिव फ्रिक्शन मॉडल हमेें यह समझाता है कि डिस्लेक्सिया-

अनकूुल डिज़़ाइन कोई “विशषे सवुिधा” देन े का मामला नहीीं है, 
बल्कि अनावश्यक मानसिक घर््षण को कम करन ेका काम है।

अच्छा यूआई/यएूक्स डिज़़ाइन करत ेसमय हमेें:

•	 दृश्य भीड़ (बहुत घना पाठ) कम करनी चाहिए

•	 उपयोगकर्ता पर याद रखने का बोझ कम करना चाहिए

•	 लेआउट को स्थिर और एक जैसा रखना चाहिए

•	 निर्देश और त्रुटि संदेशोों को स्पष्ट बनाना चाहिए

यदि हम “सजं्ञानात्मक घर््षण” को एक मापी जा सकन ेवाली 
चीज़ मानेें, तो संस्थाएँ केवल नियमोों का पालन (compliance) ही 
नहीीं, बल्कि वास्तविक पढ़न ेकी सवुिधा और कार््य पूरा करने की 
क्षमता को भी जााँच सकती हैैं।

संज्ञानात्मक भार कम करना
डिजिटल इंटरफ़़े स कई तरीकोों से मानसिक दबाव डालत ेहैैं—

जसै:े

•	 बहुत अधिक दृश्य जानकारी

•	 घना पाठ

•	 एक साथ कई चीज़ें समझने की ज़रूरत

•	 निर्देशोों को याद रखना

डिस्लेक्सिया वाले उपयोगकर्ताओ ं के लिए यह बोझ अधिक 
महसूस होता है, खासकर जब उन्हहें लगातार पढ़कर समझना पड़़े या 
एक ही समय मेें कई टेक्स्ट तत्ववों को ससंाधित करना पड़़े। यदि हम:

•	 उचित खाली जगह रखेें

•	 साफ़ और स्पष्ट शीर््षक बनाएँ

•	 एक जैसा पैटर््न रखेें

•	 काम को चरणबद्ध तरीके से दिखाएँ

तो समझ बढ़ती है और गलतियााँ कम होती हैैं।

इंजीनियरिंग के नज़रिए स े यह केवल “संुदर डिज़़ाइन” का 
मामला नहीीं है, बल्कि एक मापी जा सकने वाला लक्ष्य है। जब 
इंटरफ़़े स अनावश्यक पढ़न ेका बोझ कम करता है, तो:

•	 त्रुटियााँ कम होती हैैं

•	 लोग काम अधूरा छोड़कर नहीीं जाते

•	 हेल्पलाइन या बाहरी सहायता की ज़रूरत कम पड़ती है

यह बड़़े सरकारी प्लेटफ़़ॉर््म के लिए बहुत महत्वपूर््ण है।

दृश्य स्थिरता और पूर्वानुमेयता
डिस्लेक्सिया वाल ेउपयोगकर्ताओ ंके लिए यह बहुत ज़रूरी है 

कि स्क्रीन का ढाांचा बार-बार न बदल।े अगर हर स्क्रीन पर:

•	 शीर््षक का स्टाइल बदल जाए

•	 बटन की जगह बदल जाए

•	 अक्षरोों का आकार या दरूी बदल जाए

•	 लेआउट असमान हो

तो उपयोगकर्ता को हर बार फिर स ेसमझना पड़ता है कि चीज़ें 

कहााँ हैैं। इससे थकान और भ्रम बढ़ता है।

जब इंटरफ़़े स एक जसैा और अनमुान लगाने योग्य होता है, तो 

उपयोगकर्ता पहल ेसीखी हुई चीज़ों पर भरोसा कर सकता है। उसे 

हर कदम पर दोबारा सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीीं पड़ती।

यह विशषे रूप से सरकारी सवेाओ ंमेें महत्वपूर््ण है, जहााँ:

•	 कई चरणोों वाली प्रक्रिया होती है

•	 समय की कमी हो सकती है

•	 तनाव की स्थिति हो सकती है

इंजीनियरिंग की दृष्टि से दृश्य स्थिरता लान ेके लिए:

•	 एक जैसे लेआउट टेम्पलेट का उपयोग

•	 समान फ़़ॉन्ट आकार और स्टाइल

•	 समान बटन और इंटरैक्शन पैटर््न

अपनाए जान ेचाहिए।

य ेउपाय न केवल डिस्लेक्सिया वाले उपयोगकर्ताओ ंकी मदद 

करते हैैं, बल्कि सभी उपयोगकर्ताओ ंके लिए सिस्टम को सीखना 

आसान बनाते हैैं और गलतियोों को कम करते हैैं।

अक्षर विन्यास: सौौंदर््य से अधिक 
सटीकता

अक्षर विन्यास वह मुख्य माध्यम है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता 

लिखित सामग्री स े जुड़ते हैैं। डिस्लेक्सिया वाल ेव्यक्तियोों के लिए 

अक्षर सबंधंी निर््णय सीधे पढ़न े की गति, समझ की शदु्धता और 

मानसिक थकान को प्रभावित करत ेहैैं। ब्ररांड या सजावटी दृष्टिकोण 

के विपरीत, डिस्लेक्सिया-अनकूुल अक्षर विन्यास दृश्य स्पष्टता, 

एकरूपता और प्रतीकोों के बीच स्पष्ट भदे को प्राथमिकता देता है।

अक्षर विन्यास का प्रत्येक तत्व—अक्षर परिवार, आकार, दरूी और 

उभार—ऐस ेचनुा जाना चाहिए कि दृश्य अस्पष्टता और डिकोडिगं 

प्रयास कम स े कम होों। लेन-देन आधारित और जानकारी-घनी 

सार््वजनिक सेवाओ ंमेें अक्षर स्पष्टता एक कार्यात्मक आवश्यकता 

है; इसे शलैीगत पसंद के रूप मेें नहीीं देखा जाना चाहिए।

अक्षर का चयन

•	 अक्षर परिवार: स्पष्ट और व्यापक रूप से समर््थथित सरल अक्षरोों 

का उपयोग करेें, जैसे एरियल, ओपन सैैंस, वर्दाना या हेल्वेटिका, 

ताकि विभिन्न उपकरणोों और प्रणालियोों पर एकरूपता बनी रहे।

•	 चिह्ननों का स्पष्ट भेद: अक्षरोों की आकृतिया ाँ ऐसे होों कि 

सामान्यतः भ्रमित किए जाने वाले चिह्न स्पष्ट रूप से अलग दिखाई 

देें (जैसे b/d, p/q, I/l/1, O/0)। समान मोटाई वाली रेखाओ ंऔर 

खुले आंतरिक भाग वाले अक्षर अधिक उपयुक्त माने जाते हैैं।

सजं्ञानात्मक घर््षण सतू्र 

कार््य की कठिनाई (प्रतीकात्मक रूप मेें) केवल कंटेेंट की जटिलता नहीीं होती, बल्कि यह कई पर्यावरणीय दबावोों 
के सयुंक्त प्रभाव का परिणाम होती है:

सजं्ञानात्मक घर््षण = Vc + Md + Li + Ia
जहााँ: 

•	Vc : दृश्य भीड़ (टाइपोग्राफ़़ी की घनता)

•	Md : स्मृति पर भार (याद करना बनाम पहचानना)

•	Li : लेआउट की अस्थिरता (संरचनात्मक बदलाव)

•	Ia : इंटरैक्शन मेें अस्पष्टता (अस्पष्ट फीडबैक)
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

परहेज़ करेें: मुख्य पाठ के लिए सजावटी, हस्तलिखित शलैी, 
लिपि-आधारित, अत्यधिक सकुंचित या तिरछे अक्षरोों का उपयोग न 
करेें, क्ययोंकि व ेअनावश्यक दृश्य जटिलता उत्पन्न करत ेहैैं।

डिस्लेक्सिया-अनकूुल इंटरफ़़े स के लिए चनेु गए अक्षर शलैीगत 
विविधता से अधिक कार्यात्मक स्पष्टता को प्राथमिकता देें, जिससे 
अक्षरोों की गलत पहचान और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता कम हो।

अक्षर आकार और मापानुपात

•	 न्यूनतम मुख्य पाठ आकार: डेस्कटॉप और अनुकूलनशील वेब 
इंटरफ़़े स के लिए 16–18 पिक्सेल।

•	 अनुकूलनशील माप: अलग-अलग दृश्य आकारोों पर पाठ का 
आकार अनुपातिक रूप से बढ़़े या घटे, बिना कटे, ओवरलैप हुए या 
संरचनात्मक क्रम खोए।

•	 वृद्धि अनुपालन: सामग्री 200% तक बढ़़ाने पर भी पढ़ने 
योग्य, उपयोग योग्य और लेआउट की दृष्टि से स्थिर रहनी चाहिए, 
डब्ल्यूसीएजी 1.4.4 के अनुरूप।

उचित आकार और सदुृढ़ माप व्यवहार दृश्य भीड़ को कम करते 
हैैं, लबें समय तक पढ़न ेमेें सहायक होते हैैं और सामग्री को बड़़ा 
करन ेपर सदंर््भ खोन ेस ेबचात ेहैैं।

दरूी संबंधी मानक

•	 पंक्ति ऊँचाई: अक्षर आकार का कम से कम 1.5 गुना, ताकि 
पंक्तियााँ टकराएँ नहीीं और ट््र रैकिग त्रुटियााँ न होों।

•	 अक्षर दरूी: लगभग +0.05 ईएम, जिससे अक्षरोों के बीच स्पष्ट 
अलगाव हो, पर शब्द पहचान प्रभावित न हो।

•	 शब्द दरूी: सामान्य से 30–40% अधिक, ताकि शब्द सीमाएँ 
स्पष्ट दिखेें।

पर्याप्त दरूी दृश्य हस्तक्षेप को कम करती है, आखँोों की सहज 
गति का समर््थन करती है और विशषेकर लंब े पाठ मेें पढ़न े की 
प्रवाहशीलता को बहेतर बनाती है।

अक्षर शासन
लने-देन या सचूना-आधारित सेवाओ ं मेें मखु्य पाठ के लिए 

प्रयकु्त अक्षर ब्ररांड आधारित अक्षरोों स ेप्रतिस्थापित नहीीं किए जाने 
चाहिए, यदि व े पठनीयता या दरूी आवश्यकताओ ं को प्रभावित 
करत ेहोों। ब्ररांड अभिव्यक्ति को शीर््षकोों, प्रतीकोों और गरै-महत्वपूर््ण 
इंटरफ़़े स तत्ववों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

प्रशासनिक दृष्टि स,े अक्षर मानकोों को केें द्रीय रूप स ेपरिभाषित 

किया जाना चाहिए और सभी मंचोों पर समान रूप से लागू किया 
जाना चाहिए, ताकि पनुःडिज़़ाइन या बाहरी विक्रे ता द्वारा क्रियान्वयन 
के दौरान सलुभता मेें गिरावट न आए।

पाठ उभार और प्रमुखता
पाठ मेें उभार का उपयोग सीमित और एकरूप होना चाहिए, 

ताकि दृश्य अधिभार न हो। डिस्लेक्सिया वाल े उपयोगकर्ताओ ं के 
लिए अत्यधिक या असगंत उभार दृश्य शोर बढ़़ाता है और पढ़न ेकी 
लय को बाधित करता है।

•	 उचित उभार: मुख्य शब्ददों, लेबल या महत्वपूर््ण जानकारी को 
गाढ़़े अक्षरोों मेें दिखाएँ।

•	 परहेज़ करेें: मुख्य पाठ मेें तिरछे अक्षरोों का उपयोग न करेें, 
क्ययोंकि झुकी हुई आकृतिया ाँ पहचान को कठिन बनाती हैैं।

•	 रेखाांकन: केवल हाइपरलिकं के लिए सुरक्षित रखेें; उभार के 
रूप मेें उपयोग न करेें।

•	 बड़़े अक्षर: पूरे वाक्य या अनुच्छेद को पूर््ण बड़़े अक्षरोों मेें न 
लिखेें; इससे शब्द-आकृति  पहचान कम होती है और पढ़ना धीमा 
पड़ता है।

महत्वपूर््ण जानकारी को केवल शब्द या छोटे वाक्ययांश स्तर पर 
उभारेें, पूरे वाक्य या अनचु्छेद पर नहीीं। एकसमान उभार नियम दृश्य 
स्थिरता बनाए रखत ेहैैं, त्वरित अवलोकन मेें सहायता करत ेहैैं और 
मानसिक थकान कम करत ेहैैं।

लेआउट और संरचनात्मक पदानुक्रम
व्यक्तिगत अक्षर सबंधंी निर््णयोों स े आग े बढ़त े हुए, सामग्री 

की स्थानिक व्यवस्था पठनीयता और कार््य दक्षता मेें निर्णायक 
भूमिका निभाती है। डिस्लेक्सिया वाले उपयोगकर्ता ऐसे लेआउट 
स ेलाभान्वित होत ेहैैं जो रैखिक, पूर्वानमुये और दृश्य रूप स ेशाांत 
होों। घन ेपाठ खडं, असगंत सरंेखण या कमजोर सरंचनात्मक संकेत 
दिशा-भ्रम, पनुर्पाठ और मानसिक थकान बढ़़ाते हैैं।

एक अनशुासित लेआउट रणनीति उपयोगकर्ताओ ंको न्यूनतम 
प्रयास मेें सामग्री को स्कै न करन,े खोजन े और ससंाधित करने 
मेें सक्षम बनाती है। बड़़े पमैान ेकी डिजिटल शासन प्रणालियोों मेें, 
उपयोगकर्ता त्रुटियोों को कम करने और सेवा पूर््णता सनुिश्चित करने 
के लिए ससुगंत सरंचनात्मक पदानकु्रम आवश्यक है।

पाठ संरेखण और पंक्ति लंबाई

•	 संरेखण: सभी मुख्य पाठ को बाएँ संरेखित रखेें।

•	 पंक्ति लंबाई: प्रति पंक्ति 50–60 वर््ण उपयुक्त सीमा; 
अधिकतम 80 वर््ण।

दोनोों किनारोों स े बराबर सरेंखित पाठ अनियमित रिक्ति 
पटैर््न (“सफे द स्थान की धाराएँ”) बनाता है, जो नेत्र-अनसुरण मेें 
बाधा डालता है और पढ़न ेकी प्रवाहशीलता को बाधित करता है, 
विशषेकर डिस्लेक्सिया वाले उपयोगकर्ताओ ंके लिए।

सूचना को खंडोों मेें विभाजित करना

•	 छोटे अनुच्छेदोों का उपयोग करेें (आदर््श रूप से 3–5 पंक्तियााँ; 
7 पंक्तियोों से अधिक न होों)।

•	 घने अनुच्छेदोों की अपेक्षा बुलेट बिदं ु और क्रमाांकित सूचियोों 
को प्राथमिकता देें।

•	 जटिल निर्देशोों या कार््यप्रवाह को स्पष्ट रूप से चिह्नित, पृथक 
चरणोों मेें विभाजित करेें।

खडंीकरण क्रमिक प्रसंस्करण का समर््थन करता है, स्मृति 
भार को कम करता है और नवेिगशेन को बहेतर बनाता है, जो 
डब्ल्यूसीएजी 2.4 (नेविगबेल) के अनरुूप है।

पदानुक्रमित शीर््षक और दृश्य संरचना

•	 शीर््षक स्तरोों (एच1, एच2, एच3) का सुसंगत उपयोग सुनिश्चित 
करेें; स्तर न छोड़ें।

•	 एक ही स्तर के शीर््षकोों के लिए आकार, मोटाई, रिक्ति और 
संरेखण सहित समान दृश्य प्रस्तुति बनाए रखेें।

•	 सुनिश्चित करेें कि शीर््षक उसके बाद आने वाली सामग्री का 
सटीक वर््णन करेें।

स्पष्ट और ससुगंत शीर््षक पदानकु्रम उपयोगकर्ताओ ं को 
कुशलतापूर््वक स्कै न करन,े सामग्री का मानसिक मानचित्र बनाने 
और सदंर््भ खोए बिना अनुभागोों पर लौटन ेकी अनमुति देता है।

लेआउट की पूर्वानुमेयता और पुनःप्रयोग
लआेउट को विभिन्न पृष्ठठों और मॉड्यूल मेें ससंुगत सरंचनात्मक 

पटैर््न का पालन करना चाहिए। नेविगशेन का स्थान, सामग्री का क्रम 
और नियतं्रणोों की स्थिति यथासभंव स्थिर रहनी चाहिए।

इंजीनियरिगं और प्रशासनिक दृष्टिकोण स,े लेआउट की 
पूर्वानमुयेता पनुःप्रयोग योग्य टेम्पलटे और मानकीकृत घटकोों के 
माध्यम स े प्राप्त की जाती है। ये अभ्यास उपयोगकर्ता के दिशा-
भ्रम को कम करते हैैं, सीखने की अवधि घटाते हैैं और अतंःक्रिया 
त्रुटियोों के जोखिम को कम करते हैैं—जिसस े डिस्लेक्सिया वाले 
उपयोगकर्ताओ ंके साथ-साथ व्यापक जनसखं्या को भी लाभ होता 
है।

रंग और अंतर: दृश्य स्थिरता सुनिश्चित 
करना

रंग और अतंर सबंधंी निर््णय केवल सुदंरता को नहीीं, बल्कि 
देखन ेकी सहजता और पढ़न ेकी स्थिरता को भी प्रभावित करते 
हैैं। डिस्लेक्सिया वाले कई उपयोगकर्ताओ ंके लिए अत्यधिक तीखा 
अतंर, चकाचौौंध या बहुत व्यस्त पृष्ठभूमि पाठ को अस्थिर, चमकता 
हुआ या लबं ेसमय तक ध्यान केें द्रित करने मेें कठिन बना सकती है।

इसलिए प्रभावी रंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सलुभता 
मानकोों का पालन करते हुए दृश्य आराम भी सनुिश्चित करे। उद्देश्य 
पर्याप्त स्पष्टता देना है, परंतु आँखोों पर अनावश्यक दबाव न डालना।

अंतर के मानक

•	 न्यूनतम आवश्यकता: डब्ल्यूसीएजी 2.1 एए के अनुसार — 

इंजीनियरिगं टीमोों के लिए तकनीकी चकेलिस्ट
(स्पप्ररिंट रिव्यू के दौरान त्वरित संदर््भ के लिए)

श्रेणी इंजीनियरिगं मानक

टाइपोग्राफी न्यूनतम 16px; सैन्स-सेरिफ फ़़ॉन्ट; ज़बरदस्ती जस्टिफिकेशन नहीीं

स्पेसिगं लाइन हाइट ≥ 1.5; पैराग्राफ स्पेसिगं 2.0

फॉर्मम्स स्थायी लेबल (ऐसे प्लेसहोल्डर नहीीं जो गायब हो जाएँ)

नेविगेशन स्टिकी/पूर्वानुमेय स्थान; लेआउट शिफ्ट नहीीं

रंग कंट््र रास्ट ≥ 4.5:1; #FFF पर शुद्ध #000 से बचेें
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अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

समहू प्रमखु
यजू़र एक्सपीरियसं डिज़़ाइन एंड टेक्नोलॉजी डिविज़न
एनआईसी मखु्यालय, 379, ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स 
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
ईमले: mohandas@nic.in, फ़़ोन: 011-24305365

सामान्य पाठ के लिए 4.5:1 का अंतर अनुपात और बड़़े पाठ के 

लिए 3:1।

•	 महत्वपूर््ण सामग्री के लिए अनुशंसित: डब्ल्यूसीएजी एएए — 

आवश्यक निर्देशात्मक या लेन-देन संबंधी पाठ के लिए 7:1 का 

अंतर अनुपात।

•	 गैर-पाठ तत्व: अंतःक्रियात्मक घटक और फोकस संकेतक 

डब्ल्यूसीएजी 1.4.11 के अंतर््गत न्यूनतम अंतर मानकोों को पूरा 

करेें।

सलुभता सीमा से अधिक अत्यधिक तीखा अतंर हमशेा 

पठनीयता को बहेतर नहीीं बनाता; कभी-कभी यह दृश्य आराम को 

कम कर सकता है। लक्ष्य स्पष्टता है, तीव्रता नहीीं।

पृष्ठभूमि और दृश्य शोर से बचाव

•	 पाठ के पीछे पैटर््नयुक्त, बनावट वाले, रंग-ढाल वाले या चित्र-

आधारित पृष्ठभूमि का उपयोग न करेें।

•	 मुख्य पाठ को फ़़ोटोग्राफ़ या चलते हुए दृश्य तत्ववों के ऊपर 

न रखेें।

•	 तेज़़ी से चमकने वाले या लगातार बदलते रंग प्रभावोों से बचेें।

स्थिर और एकसमान पृष्ठभूमि लबें समय तक ध्यान बनाए रखने 

मेें सहायक होती है और पढ़त ेसमय दृश्य बाधा को कम करती है।

बहु-स्तरीय दृश्य संकेत
केवल रंग के माध्यम स ेअर््थ व्यक्त नहीीं किया जाना चाहिए। त्रुटि 

स्थिति, चतेावनी, पषु्टि सदेंश और अनिवार््य फ़़ील्ड मेें निम्न तीनोों का 

सयंोजन होना चाहिए:

•	 स्पष्ट पाठ लेबल

•	 चिह्न या प्रतीक

•	 रंग मेें अंतर

बहु-स्तरीय सकेंत यह सनुिश्चित करते हैैं कि अर््थ स्पष्ट रहे, 

भल ेही रंग पहचान मेें कठिनाई हो, स्क्रीन की गणुवत्ता कम हो या 

आसपास की रोशनी अनकूुल न हो। यह डब्ल्यूसीएजी 1.4.1 (रंग का 

उपयोग) के अनरुूप है।

अंतःक्रिया डिज़़ाइन और उपयोगकर्ता 
अनुभव अभियाांत्रिकी

दृश्य प्रस्तुति जहााँ पढ़न े की सहजता निर्धारित करती है, वहीीं 

अतंःक्रिया डिज़़ाइन यह तय करती है कि कार््य सफलतापूर््वक पूरा 

होगा या नहीीं। डिस्लेक्सिया वाले उपयोगकर्ता लबें पाठ वाले फ़़ॉर््म, 

अस्पष्ट निर्देश, स्मृति-आधारित प्रक्रियाओ ंऔर अनिश्चित प्रतिक्रिया 

स्थितियोों मेें अधिक कठिनाई का सामना करते हैैं।

इसलिए उपयोगकर्ता अनभुव अभियाांत्रिकी का उद्देश्य होना 

चाहिए:

•	 याद रखने का बोझ कम करना

•	 टाली जा सकने वाली त्रुटियोों को रोकना

•	 हर चरण पर स्पष्ट मार््गदर््शन देना

बड़़े सार््वजनिक मचंोों पर अतंःक्रिया की स्पष्टता सीध ेसवेा पूर््णता 

दर, शिकायतोों की सखं्या और प्रशासनिक दक्षता को प्रभावित 

करती है।

प्रपत्र और जानकारी भरने का विन्यास
जहााँ सभंव हो, खलुा पाठ लिखन ेकी आवश्यकता कम रखेें।

•	 सीधे लिखने के बजाय तैयार विकल्प देें।

•	 गोल बटन, चयन खााँचे, नीचे खुलने वाली सूची और स्वतः 

सुझाव वाले खानोों का उपयोग करेें।

•	 जमा करने से पहले उसी स्थान पर संकेत, उदाहरण और सही 

ढंग से भरने का तरीका दिखाएँ।

•	 कौन-से खाने अनिवार््य हैैं और कौन-से वैकल्पिक, यह स्पष्ट 

रूप से लिखेें।

इस प्रकार की सरंचित व्यवस्था स ेवर््तनी सबंंधी गलतियााँ कम 

होती हैैं, काम जल्दी पूरा होता है और लोग बीच मेें कार््य छोड़ने से 

बचत ेहैैं।

त्रुटि संदेश और प्रतिक्रिया
त्रुटि संदेश ऐस ेहोने चाहिए:

•	 तुरंत दिखाई देने वाले - संबंधित खाने के पास ही दिखेें।

•	स्पष्ट - क्या गलत है और उसे कैसे ठीक करेें, यह साफ़ 

बताएँ।

•	 सुधार योग्य - जहााँ संभव हो, सही उदाहरण भी देें।

•	 एक से अधिक संकेतोों वाले - पाठ, रंग और चिह्न का साथ 

मेें उपयोग करेें।

“अमान्य जानकारी” या “जमा नहीीं हुआ” जसेै सामान्य सदंेशोों 

स ेबचेें।

स्पष्ट त्रुटि सदेंश स ेझंुझलाहट कम होती है, बार-बार कोशिश 

करन ेकी ज़रूरत घटती है और सहायता केें द्र पर निर््भरता कम होती 

है। (डब्ल्यूसीएजी 3.3.1 और 3.3.3 के अनरुूप)

क्रमबद्ध कार््य प्रवाह और प्रगति संकेत

•	 जटिल सेवाओ ंको स्पष्ट और क्रमवार चरणोों मेें बााँटेें।

•	 प्रगति दिखाएँ, जैसे - “चरण 2 मेें से 5”।

•	 अंतिम जमा करने से पहले उपयोगकर्ता को पिछले चरणोों को 

देखने और सुधारने का अवसर देें।

क्रमबद्ध व्यवस्था स ेभ्रम कम होता है और कार््य कम जटिल 

महससू होता है, विशषेकर कई पृष्ठठों वाल ेसरकारी प्रपत्ररों या पात्रता 

जााँच प्रक्रियाओ ंमेें।

निर्देशोों की स्पष्टता और सूक्ष्म लेखन

•	 भाषा छोटी और सीधी रखेें।

•	 अत्यधिक सरकारी या जटिल वाक्य संरचना से बचेें।

•	 जहााँ संभव हो, एक वाक्य मेें केवल एक ही निर्देश देें।

स्पष्ट निर्देशोों से बार-बार पढ़न े की आवश्यकता कम होती है 

और गलत अर््थ निकलन ेकी सभंावना घटती है। इससे अलग-अलग 

शिक्षा स्तर वाले लोगोों के लिए कार््य करना आसान हो जाता है।

वैकल्पिक पहँुच के साधन

•	 जहााँ संभव हो, एक अंतर््ननिर््ममित “डिस्लेक्सिया-अनुकूल मोड” 

देें, जिसमेें अधिक दरूी और सरल विन्यास का विकल्प हो।

•	 अधिक पाठ वाले भागोों के लिए उच्च गुणवत्ता की पाठ-से-

ध्वनि सुविधा उपलब्ध कराएँ।

•	 यह सुनिश्चित करेें कि प्रणाली स्क्रीन रीडर और अन्य सहायक 

तकनीकोों के साथ सही ढंग से काम करे।

अनके माध्यमोों से पहँुच उपलब्ध करान ेसे समझ बहेतर होती 

है, थकान कम होती है और डिजिटल शासन प्रणालियोों मेें समान 

भागीदारी बढ़ती है।

व्यापक प्रभाव और सार््वजनिक मूल्य
डिस्लेक्सिया-अनकूुल यआूई/यएूक्स केवल नियमोों के 

पालन तक सीमित लाभ नहीीं देता। स्पष्टता, पूर्वानमुयेता और 
त्रुटि-सहनशीलता बढ़़ाकर यह डिजिटल सार््वजनिक सेवाओ ं की 
विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाता है।

बड़़े शासन ततं्ररों मेें छोटी उपयोग सबंधंी बाधाएँ भी बड़़े परिणाम 
ला सकती हैैं—जैस:े अधिक प्रपत्र अस्वीकृति , बार-बार आवदेन 
जमा करना, सहायता केें द्र पर बढ़ती निर््भरता, नागरिकोों मेें असतंोष। 
डिस्लेक्सिया को ध्यान मेें रखकर किया गया डिज़़ाइन इन जोखिमोों 
को कम करता है, क्ययोंकि यह महत्वपूर््ण चरणोों पर मानसिक घर््षण 
घटाता है।

सार््वजनिक प्रशासन के दृष्टिकोण स ेसमावशेी डिज़़ाइन निम्न को 
मजबतू करता है:

•	 आवश्यक सेवाओ ंतक समान पहँुच

•	 लेन-देन आधारित प्रक्रियाओ ंमेें अधिक पूर््णता दर

•	 डिजिटल प्रणालियोों मेें विश्वास और निष्पक्षता की भावना

•	 सहायता की आवश्यकता घटाकर परिचालन दक्षता

महत्वपूर््ण यह है कि यहााँ बताए गए उपाय केवल डिस्लेक्सिया 
वाल ेलोगोों के लिए ही नहीीं, बल्कि व्यापक उपयोगकर्ता समहू के 
लिए लाभकारी हैैं—जसै े कम साक्षरता वाल े व्यक्ति, मानसिक 
तनाव की अस्थायी स्थिति वाल ेलोग, बढ़ती आयु के कारण धीमी 
प्रससं्करण गति वाल ेउपयोगकर्ता, या कम रोशनी मेें मोबाइल पर 
काम करने वाले लोग।

इसलिए समावशेी डिज़़ाइन को वैकल्पिक सवुिधा नहीीं, बल्कि 
एक रणनीतिक आधारभतू निर््णय के रूप मेें देखा जाना चाहिए। जो 
प्रणालियााँ पढ़न ेमेें सरल, सरंचना मेें स्थिर और त्रुटि-सहनशील होती 
हैैं, व ेअधिक टिकाऊ, विस्तार योग्य और जनता के विश्वास के योग्य 
बनती हैैं।

निष्कर््ष
डिस्लेक्सिया को ध्यान मेें रखकर डिज़़ाइन करन े के लिए 

अनशुासित अक्षर विन्यास, व्यवस्थित लआेउट, दृश्य स्थिरता और 
स्पष्ट अतंःक्रिया आवश्यक हैैं। ये उपाय केवल सजावटी बदलाव नहीीं, 
बल्कि ऐस ेतकनीकी निर््णय हैैं जो सीधे पढ़न ेकी सहजता, कार््य की 
शदु्धता और सेवा की विश्वसनीयता को प्रभावित करत ेहैैं।

जो डिजिटल प्रणालियााँ पढ़न ेके प्रयास और मानसिक घर््षण को 
कम करती हैैं, व ेसभी उपयोगकर्ताओ ंके लिए बहेतर कार््य करती 
हैैं। जब ससं्थाएँ डिस्लेक्सिया-समावशेी मानकोों को अपने डिज़़ाइन 
ढााँच,े विकास प्रक्रियाओ ंऔर प्रशासनिक व्यवस्था मेें शामिल करती 
हैैं, तो वे सलुभता, कार््यकुशलता और सार््वजनिक विश्वास—तीनोों 
को सुदृढ़ बनाती हैैं।

डिस्लेक्सिया-अनकूुल यआूई/ यएूक्स कोई सीमित वर््ग के लिए 
विशषे व्यवस्था नहीीं है; यह तकनीकी परिपक्वता और जिम्मेदार 
डिजिटल शासन का सकेंत है।
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संपादित : मोहन दास विस्वम् 

डी क्यू एल–रेडी डेटा से एआई–रेडी प्रणालियोों की ओर

कृ  त्रिमबदु्धिमत्ता (एआई) प्रणालियोों—विशषे रूप से 
एलएलएम—न े मानव भाषा को समझन,े उसका 
विश्लेषण करन े तथा उस े उत्पन्न करन े की क्षमता मेें 

उल्लेखनीय प्रगति की है। वर््तमान मेें इन मॉडलोों का व्यापक उपयोग 
सचूना प्राप्ति, दस्तावज़ों का संक्षेपण, निर््णय समर््थन, सामग्री सजृन 
तथा सवंादात्मक उपयोक्ता अतंरफलक जसेै विविध कार्ययों मेें किया 
जा रहा है। विशाल पाठ्य-सगं्रह पर तर््क  करन ेऔर प्राकृतिक भाषा 
मेें उत्तर देन ेकी इनकी क्षमता न ेउपभोक्ता एव ंव्यावसायिक—दोनोों 
ही परिवशेोों मेें सगुम्यता को उल्लेखनीय रूप स ेबढ़़ाया है।

हालााँकि, इन प्रगतियोों के बावजूद एलएलएम मूलतः स्वतंत्र एवं 
पथृक सगंणकीय प्रणालियोों के रूप मेें कार््य करत ेहैैं। संरचनात्मक 
रूप स े इनमेें बाह्य उपकरणोों, सक्रिय (लाइव) डेटाबेसोों, उद्यम 
अनपु्रयोगोों, एपीआई अथवा परिचालन कार््यप्रवाहोों के साथ प्रत्यक्ष 
रूप स ेसवंाद करने हेत ुकोई अंतर््ननिहित, मानकीकृत एवं सरुक्षित 
ततं्र उपलब्ध नहीीं होता। परिणामस्वरूप, एलएलएम किसी कार््य 
की अनुशसंा या उसका वर््णन तो कर सकते हैैं, कित ु व्यापक 
बाह्य अवसरंचना के बिना वास्तविक प्रणालियोों मेें उन कार्ययों को 
विश्वसनीय रूप स ेनिष्पादित नहीीं कर पात।े

यह सीमा वास्तविक-विश्व तथा उद्यम परिवशेोों मेें एआई के 
व्यावहारिक परिनियोजन को गंभीर रूप स ेसीमित करती है, जहााँ 
वास्तविक-समय डेटा तक पहँुच, नियतं्रित प्रणाली क्रियाएँ तथा 
सगंठनात्मक नीतियोों और गवर्ननेंस ढााँचोों का अनुपालन अत्यंत 
आवश्यक होता है। वर््तमान एकीकरण पद्धतियााँ प्रायः कस्टम-
निर््ममित कनके्टरोों, विशषे मिडलवयेर अथवा एड-हॉक एव ंअत्यधिक 
यगु्मित अतंरफलक पर आधारित होती हैैं। ऐसी व्यवस्थाएँ प्रायः 
अस्थिर, बहु-मॉडल अथवा बहु-उपकरण परिवशे मेें विस्तार के लिए 
कठिन, अनुरक्षण की दृष्टि से महँगी तथा सरुक्षा, अभिगम नियतं्रण, 
ऑडिट, और दीर््घकालिक गवर्ननेंस स ेसबंंधित जोखिम उत्पन्न करने 
वाली होती हैैं।

जिस ेN* × M* समस्या कहा जाता है। इसमेें

•	 *N: एआई मॉडलोों की संख्या को दर्शाता है (जैसे जीपीटी, 

क्लॉड, जेमिनी)

•	 *M: बाहरी टूल्स या डेटा स्रोतोों की संख्या को दर्शाता है (जैसे 

एपीआई, डेटाबेस, सीआरएम, फाइल सिस्टम)

पारंपरिक मॉडल मेें प्रत्येक एआई मॉडल के लिए हर बाहरी 

सिस्टम के साथ अलग कस्टम एकीकरण करना पड़ता था। जसैे-

जसै े मॉडलोों और टूल्स की सखं्या बढ़ती गई, एकीकरण की 

जटिलता भी तेजी स ेबढ़ती गई।

उदाहरण के लिए, यदि 3 एआई मॉडल और 5 टूल्स होों, तो 15 

अलग-अलग एकीकरण करने पड़त े थ।े इसस े रखरखाव लागत 

बढ़ती थी, त्रुटियोों की सभंावना अधिक होती थी तथा सुरक्षा और 

गवर्ननेंस स ेजडु़़े जोखिम भी उत्पन्न होत ेथ।े

एमसीपी का संरचनात्मक समाधान
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (एमसीपी) इस जटिलता को 1 × 

M या N × 1 सरंचना मेें परिवर््ततित करता है। इसमेें बाहरी टूल्स और 

सिस्टम्स को केवल एक बार एमसीपी के अनरुूप बनाना होता है, 

जिसके बाद कोई भी एमसीपी-सगंत एआई मॉडल उन्हहें सरुक्षित रूप 

स ेउपयोग कर सकता है। यह दृष्टिकोण एकीकरण को सरल बनाता 

है, रखरखाव को आसान करता है और सरुक्षा को सदुृढ़ करता है।

एमसीपी क्या है?
एमसीपी एक खलुा, मानकीकृत सचंार प्रोटोकॉल है, जो एआई 

मॉडलोों को बाह्य प्रणालियोों, उपकरणोों तथा डेटा स्रोतोों के साथ 

सरुक्षित रूप से सवंाद करन ेमेें सक्षम बनाता है। जसेन-आरपीसी 

2.0 पर आधारित एमसीपी एक ससंुगत क्लाइंट–सर््वर ढााँचा 

परिभाषित करता है, जिसके माध्यम स ेएआई अनुप्रयोग नियतं्रित 

और शासित तरीके स ेबाह्य क्षमताओ ंकी खोज तथा उनका उपयोग 

कर सकत ेहैैं।

एमसीपी एआई मॉडलोों के लिए उपकरणोों, डेटा ससंाधनोों तथा 

सरंचित प्रॉम््प््ट््स को उपलब्ध कराने का एक एकीकृत माध्यम प्रदान 

करता है, साथ ही एआई की तर््क -प्रक्रिया और प्रणाली निष्पादन के 

बीच स्पष्ट विभाजन बनाए रखता है। एआई मॉडल प्रत्यक्ष रूप से 

किसी अवसरंचना या एपीआई तक पहँुच नहीीं बनाते; इसके स्थान 

पर सभी अतंःक्रियाएँ एमसीपी सर््वरोों के माध्यम स ेसचंालित होती 

हैैं, जो प्रत्येक अनुरोध का सत्यापन करत ेहैैं तथा उस ेगवर्ननेंस ढााँचे 

के अतंर््गत नियत्रित करत ेहैैं।

एआई मॉडलोों को प्रामाणिक, वास्तविक-समय डेटा तथा 

नियतं्रित क्रियाओ ं स े जोड़कर एमसीपी अविश्वसनीय अथवा 

एमसीपी 2.0

एमसीपी इनका समाधान एक खुल,े मानकीकृत एवं संरचित 
सचंार ढााँच े के माध्यम स े करता है, जो एआई मॉडलोों को बाह्य 
प्रणालियोों के साथ सुरक्षित तथा पारस्परिक रूप स े संगत संवाद 
करन े मेें सक्षम बनाता है। एआई मॉडलोों और वास्तविक-विश्व के 
उपकरणोों, डेटा स्रोतोों तथा कार््यप्रवाहोों के बीच एक सामान्य 
अतंरफलक के रूप मेें कार््य करत ेहुए एमसीपी  एड-हॉक एकीकरण 
की आवश्यकता को समाप्त करता है तथा एआई तर््क -प्रक्रिया और 
प्रणाली निष्पादन के बीच स्पष्ट विभाजन सनुिश्चित करता है। यह 
स्थापत्य दृष्टिकोण एआई प्रणालियोों को केवल निष्क्रिय भाषा-समझ 
तक सीमित न रखकर उन्हहें विश्वसनीय, क्रिया-उन्मुख अनपु्रयोगोों मेें 
विकसित होन ेमेें सक्षम बनाता है—जो उद्यम-स्तरीय सीमाओ ंके 
भीतर रहत ेहुए विश्वास, सरुक्षा, और गवर्ननेंस को बनाए रखत ेहैैं।

मुख्य समस्या
N × M एकीकरण चुनौती

एमसीपी के आन ेस ेपहल,े एआई प्रणालियोों को बाहरी टूल्स 

और सिस्टम्स स ेजोड़ना एक बड़़ी स्के लबेिलिटी समस्या स ेजडु़़ा था, 

एमसीपी एक खुला और मानकीकृत 

ढााँचा है, जो एआई मॉडलोों को बाहरी 

टूल्स, डेटा स्रोतोों और प्रणालियोों से 

सुरक्षित रूप से जोड़न ेमेें सक्षम बनाता 

है। जटिल और कस्टम एकीकरणोों 

के स्थान पर एकीकृत क्लाइंट–सर््वर 

संरचना प्रदान कर, एमसीपी सुरक्षित, 

स्के लबेल और सुशासित एआई 

अंतःक्रियाओ ं को संभव बनाता है। यह 

एआई को एक स्वततं्र भाषा मॉडल से 

आगे बढ़़ाकर एंटरप्राइज और मिशन-

क्रिटिकल उपयोग के लिए उपयुक्त, 

भरोसेमंद और कार््य-उन्मुख प्रणाली मेें 

परिवर््ततित करता है।

निखिल कुमार 
वजै्ञानिक अधिकारी
nikhil.kumar27@nic.in

निलाद्रि बिहारी मोहंती 
वजै्ञानिक–डी
niladri.mohanty@nic.in
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प्रोद्योगिकी अद्यतन 

अनियतं्रित परिणामोों को कम करने मेें सहायक होता है और 

विश्वसनीय, कार््य-उन्मुख एआई व्यवहार को सक्षम बनाता है। यही 

कारण है कि एमसीपी उन उद्यम एवं सरकारी परिवशोों के लिए विशषे 

रूप स ेउपयुक्त है, जहााँ सरुक्षा, ऑडिट-क्षमता तथा विस्तारशीलता 

अनिवार््य आवश्यकताएँ होती हैैं।

एमसीपी संरचना का अवलोकन
एमसीपी क्लाइंट

एमसीपी क्लाइंट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का एआई-उन्मुख 

घटक है। इस े सामान्यतः किसी एआई अनुप्रयोग, एजेेंट फ्रे मवर््क  

या एलएलएम रनटाइम मेें एकीकृत किया जाता है और यह एआई 

मॉडल तथा बाहरी प्रणालियोों के बीच होन ेवाली अंतःक्रियाओ ंका 

प्रबधंन करता है।

मानकीकृत जसेन-आरपीसी 2.0 इंटरफेस का उपयोग करते 

हुए, एमसीपी क्लाइंट टूल्स तक पहँुचन,े डेटा प्राप्त करन े या 

पूर््वनिर्धारित क्रियाओ ंको निष्पादित करन ेके लिए एमसीपी सर््वरोों 

को सरंचित अनरुोध भेजता है। यह उपलब्ध क्षमताओ ंकी डायनमेिक 

खोज का समर््थन करता है, जिससे एआई अनपु्रयोग रनटाइम के 

दौरान बिना हार््ड-कोडेड एकीकरणोों पर निर््भर हुए स्वय ं को 

अनकूुलित कर सकता है।

महत्वपूर््ण रूप स,े एमसीपी क्लाइंट अवसंरचना या बाहरी 

एपीआई स े सीधे अतंःक्रिया नहीीं करता। सभी वास्तविक क्रियाएँ 

एमसीपी सर््वरोों को सौौंप दी जाती हैैं, जिससे एआई की सोच और 

निष्पादन के बीच स्पष्ट और कड़़ा पथृक्करण सनुिश्चित होता है।

एमसीपी सर््वर
एमसीपी सर््वर एआई मॉडलोों और वास्तविक प्रणालियोों के 

बीच एक अधिकृत गटेव ेके रूप मेें कार््य करता है। यह अच्छी तरह 

परिभाषित और खोज-योग्य क्षमताओ ंको उजागर करता है, जबकि 

अतंर््ननिहित अवसरंचना तक सीध ेपहँुच को रोकता है।

एमसीपी सर््वर अनुरोधोों का सत्यापन करन,े अनमुतियोों को लागू 

करन ेऔर एआई मॉडलोों द्वारा आरंभ की गई स्वीकृत क्रियाओ ंको 

निष्पादित करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह एपीआई, डेटाबसे, 

फाइल सिस्टम, व्यावसायिक लॉजिक और आतंरिक सवेाओ ंसहित 

विभिन्न बैकएंड प्रणालियोों को समाहित कर सकता है और उन्हहें 

मानकीकृत, एआई-रेडी रूप मेें प्रस्तुत करता है।

नियतं्रण और निष्पादन को केें द्रीकृत करके, एमसीपी सर््वर 

सगंठनोों को मौजदूा सरंचनाओ ंमेें बिना पनुःडिज़़ाइन किए एआई को 

एकीकृत करन ेमेें सक्षम बनाता है, साथ ही मजबतू सरुक्षा, गवर्ननेंस 

और ऑडिटेबिलिटी बनाए रखता है।

संचार परत
सचंार परत मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की आधारशिला है और 

यह जसेन-आरपीसी 2.0 पर आधारित है, जो सरंचित संचार के लिए 

एक हल्का और व्यापक रूप स ेअपनाया गया मानक है।

यह परत एमसीपी क्लाइंट और सर््वर के बीच भाषा-निरपके्ष 

तरीके स े विश्वसनीय, द्विदिश सचंार को सक्षम बनाती है, जिससे 

विभिन्न प्लेटफॉर्मम्स और प्रोग्रामिगं परिवशोों मेें कार्यान्वयन सभंव 

हो पाता है। इसमेें टूल्स, ससंाधनोों और प्रॉम््प््ट््स के लिए केवल 

एब्सस्ट् ्रैक्शन प्रदान की गई हैैं, जिससे सरलता और शीघ्र अपनान ेकी 

सवुिधा मिलती है।

अपने मानकीकृत और विस्तारयोग्य डिज़़ाइन के माध्यम से, 
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पर एकीकृत प्रोटोकॉल को अपनाकर यह सगंठनोों को गवर्ननेंस 
या अनपुालन स े समझौता किए बिना विभिन्न प्रणालियोों और 
आपूर््ततिकर्ताओ ंके पार एआई के परिनियोजन मेें सक्षम बनाता है। 
जसैे-जसै ेएआई सवंादात्मक चटैबॉट्स स ेक्रिया-उन्मुख “डू-बॉट्स” 
की ओर विकसित हो रहा है, एमसीपी बुद्धिमत्ता और निष्पादन को 
सरुक्षित रूप स ेजोड़न ेहेत ुआवश्यक अवसंरचना प्रदान करता है—
जिससे एआई वास्तविक-विश्व कार््यप्रवाहोों मेें एक विश्वसनीय एवं 
क्रिया-सक्षम सहभागी के रूप मेें परिवर््ततित हो जाता है।

निष्कर््ष
एमसीपी इस बात मेें एक निर्णायक परिवर््तन का प्रतिनिधित्व 

करता है कि कृत्रिम बदु्धिमत्ता प्रणालियााँ वास्तविक-विश्व के साथ 
किस प्रकार अतंःक्रिया करती हैैं। एकीकरण की जटिलता, सरुक्षा 
गवर्ननेंस तथा विस्तारशीलता स ेसबंधंित दीर््घकालिक चनुौतियोों का 
समाधान करके एमसीपी उस आधारभूत अवसरंचना की स्थापना 
करता है, जो पृथक भाषा मॉडलोों स ेआग ेबढ़ने के लिए आवश्यक है।

एमसीपी एआई को केवल अतंर्दृष्टि प्रदान करन ेवाल ेनिष्क्रिय 
साधन स ेउठाकर एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं क्रिया-सक्षम एजेेंट 
के रूप मेें विकसित करता है, जो सवु्यवस्थित नियतं्रणोों के अतंर््गत 
सक्रिय प्रणालियोों, डेटा तथा कार््यप्रवाहोों के साथ अतंःक्रिया करने 
मेें सक्षम होता है। जसेै-जसै ेएआई का अगंीकरण मिशन-क्रिटिकल 
क्षेत्ररों मेें विस्तारित हो रहा है, एमसीपी एक प्रमुख सक्षम मानक के रूप 
मेें उभरता है—जो बदु्धिमत्ता को विश्वास, सटीकता और वास्तविक-
विश्व प्रभाव के साथ कार््य करन ेकी क्षमता प्रदान करता है।

सचंार परत एआई–सिस्टम अतंःक्रियाओ ंके लिए इंटरऑपरेबिलिटी, 

स्के लबेिलिटी और दीर््घकालिक स्थिरता सनुिश्चित करती है।

एमसीपी मेें सुरक्षा और गवर्ननेंस
एमसीपी मेें सरुक्षा एक मूल सिद्धधांत है। इसके प्रमुख प्रावधान हैैं:

•	 भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण

•	 क्षमता-आधारित सीमाांकन

•	 एलएलएम द्वारा सीधे सिस्टम एक्सेस का अभाव

•	 सर््वर-साइड सत्यापन

•	 ऑडिट योग्य निष्पादन

एमसीपी का भविष्य
एमसीपी अगली पीढ़़ी की एआई प्रणालियोों के लिए एक मौलिक 

अवसंरचनात्मक स्तर के रूप मेें उभर रहा है, जो ऐस ेस्वायत्त एआई 

एजेेंटोों के विकास को सक्षम बनाता है, जो बहु-चरणीय कार्ययों की 

योजना बना सकत ेहैैं, तर््क  कर सकत ेहैैं तथा उनका निष्पादन कर 

सकते हैैं। बाह्य उपकरणोों और प्रणालियोों के साथ सवंाद हेत ुएक 

मानकीकृत एव ंशासित अंतरफलक प्रदान करके एमसीपी एआई 

मॉडलोों को पृथक प्रॉम््प््ट््स तक सीमित रहने के बजाय वास्तविक-

विश्व परिवशोों मेें विश्वसनीय रूप स ेकार््य करन ेमेें सक्षम बनाता है।

एमसीपी सदुृढ़ बहु-चरणीय तर््क -प्रणालियोों को भी समर््थ बनाता 

है, जिसके अतंर््गत एआई प्रणालियााँ डेटा, उपकरणोों तथा कार््यप्रवाहोों 

के साथ क्रमिक रूप से अंतःक्रिया कर सकती हैैं, जबकि तर््क -

प्रक्रिया और निष्पादन के बीच कठोर विभाजन बनाए रखा जाता 

है। यह सरंचित दृष्टिकोण प्रामाणिक डेटा तक नियतं्रित अभिगम 

सनुिश्चित करता है तथा प्रणाली के व्यवहार को पूर्वानुमेय बनाता है।

उद्यम स्तर पर, एमसीपी विस्तारशील, सरुक्षित एवं पारस्परिक 

रूप स े सगंत एआई प्लेटफॉर्ममों के लिए एक प्रमुख आधारभतू 

घटक के रूप मेें कार््य करता है। विखडंित एकीकरणोों के स्थान 

चित्र 11.1 एम.सी.पी. आर््ककि टेक्चर अवलोकन

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी ओडिशा राज्य केें द्र 
यूनिट-IV, सचिवालय मार््ग 
भवुनशे्वर, ओडिशा-751001
ईमले: sio-ori@nic.in
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प्रशाांत कुमार मित्तल (hog-sje@nic.in)

एंड्रॉइड
संदीप सूद
ईमेल: sood.sandeep@nic.in | फोन: 0177-2880890

आईओएस
रॉय जोसेफ
ईमेल: roy.joseph@nic.in | फोन: 9447722682

एनआईसी ऐप्स से संबंधित प्रश्ननों के लिए कृपया संपर््क  करेें

मो बाइल तकनीक सरकारोों के लिए अपने नागरिकोों की सेवा करने का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी 
है। इसने संचार और सहयोग के लिए पारंपरिक भौतिक नेटवर््क  की आवश्यकता को समाप्त 
कर दिया है। यह कहीीं अधिक किफायती और सुलभ भी है, जिससे बेहतर नागरिक-

सरकार संपर््क  के माध्यम से राष्टट्र  को मजबूती मिलती है। इस संपर््क  को और मज़बूत करने के 
लिए, एनआईसी ने एंड््ररॉ इड और आईओएस दोनोों प्लेटफ़़ॉर््म पर उपलब्ध 730 से ज़््यादा 
मोबाइल ऐप्स का एक संग्रह तैयार किया है। ऐपस्के प के इस अंक मेें हाल ही मेें 
लॉन्च किए गए कुछ सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स को शामिल किया 
गया है। ये ऐप्स प्रशासन, विकास, वित्त, सार््वजनिक वितरण, 
स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्ररों से संबंधित हैैं।

एन.एम.बी.ए ऐप

न   शा मुक्त भारत अभियान (एन.एम.बी.ए) मोबाइल एप्लिकेशन, 
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत 
विकसित एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म है, जो तकनीक 

और डेटा-आधारित सशुासन के माध्यम स ेभारत के नशा-मकु्त समाज 
के सकंल्प को सशक्त बनाता है।

यह ऐप देशभर के मास्टर वालटंियर््स को सक्षम बनाता है कि वे 
अभियान के अंतर््गत आयोजित जागरूकता कार््यक्रमोों, जनसपंर््क  
गतिविधियोों और सामुदायिक पहलोों की वास्तविक समय (real-time) 
जानकारी दर््ज कर सकेें । उपयोगकर्ता-अनकूुल इंटरफ़़े स के माध्यम से 
वे कार््यक्रम का विवरण, प्रतिभागियोों की सखं्या, तस्वीरेें और स्थान-
विशिष्ट जानकारी आसानी से अपलोड कर सकते हैैं, जिसस ेपारदर्शी 
और मापनीय प्रगति सनुिश्चित होती है।

जिला-स्तरीय डैशबोर््ड और विश्लेषणात्मक सुविधाओ ंके साथ, यह 
ऐप प्रशासन को अभियानोों की पहंुच और प्रभाव का मलू्ययांकन करने 
तथा संसाधनोों का उचित वितरण करन ेमेें मदद करता है। यह प्रणाली 
स्वयसंवेकोों, स्थानीय प्रशासन और नीति-निर्माताओ ं को एकीकृत 
डिजिटल नटेवर््क  पर जोड़ती है।एनएमबीए

तकनीक की शक्ति के माध्यम स े सामाजिक परिवर््तन को 
प्रोत्साहित करत े हुए,  ऐप जमीनी प्रयासोों को उपयोगी आकंड़ों मेें 
परिवर््ततित करता है, जिसस ेनिर््णय-निर्माण अधिक सटीक होता है और 
“डिजिटल, नशा-मुक्त भारत” के लक्ष्य को साकार करने मेें सहयोग 
मिलता है।
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वन ऐप

व   न ऐप को बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा वन प्रबधंन 
कार्ययों मेें दक्षता एवं पारदर््शशिता बढ़़ान े हेत ु एक डिजिटल 
समाधान के रूप मेें विकसित किया गया है। यह ऐप विशषे 

रूप स ेविभागीय अधिकारियोों के उपयोग के लिए डिज़़ाइन किया गया 
है तथा दैनिक वानिकी गतिविधियोों मेें सहायता के लिए विभिन्न सवेाएँ 
और वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध करान ेवाला एक समग्र 
फील्ड-सपोर््ट टूल है।

इस ऐप की प्रमुख विशषेताओ ं मेें विभिन्न पौध प्रजातियोों की 
उपलब्धता स ेसबंधंित वास्तविक समय का डेटा प्रदर््शशित करने की 
क्षमता शामिल है, जिसस ेअधिकारी वृक्षारोपण, वनीकरण एव ंसरंक्षण 
कार््यक्रमोों स ेजुड़़े निर््णयोों को अधिक सचूित एव ंप्रभावी ढंग स ेले सकेें ।

निर्बाध उपयोग सनुिश्चित करन े के लिए, वन ऐप मेें सदुृढ़ 
ऑफलाइन कार््यक्षमता भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम स ेअधिकारी 
एवं कर््मचारी सीमित या बिना इंटरनटे कनके्टिविटी वाल ेदरूस्थ वन 
क्षेत्ररों मेें भी डेटा सगं्रहण और निगरानी कार््य निरंतर रूप स ेकर सकते 
हैैं।

इसके अतिरिक्त, यह ऐप कार््य के प्रकार, वित्तीय वर््ष तथा स्थान 
जसै ेअनकूुलन योग्य फ़़िल्टर प्रदान करता है, जिसस ेफील्ड स ेडेटा 
सगं्रहण को सवु्यवस्थित किया जा सके और रिपोर््टििंग की शदु्धता 
मेें सधुार हो। इन उन्नत विशषेताओ ं के एकीकरण के माध्यम स,े 
वन ऐप वन अधिकारियोों को पारिस्थितिकीय डेटा का प्रभावी ढंग से 
अभिलखेीकरण, विश्लेषण एवं प्रबधंन करने मेें सक्षम बनाता है।

पोल मैनेजर

पो      ल मैनजेर एक स्मार््ट और सुरक्षित मोबाइल एप्लिकेशन है, 
जिस ेचनुाव प्रबंधन प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और सदुृढ़ 
बनान ेके लिए विकसित किया गया है। यह ऐप मखु्य रूप से 

चनुाव अधिकारियोों और प्रशासकोों के उपयोग के लिए बनाया गया है, 
ताकि वे चनुाव सबंधंी प्रश्ननों का त्वरित समाधान कर सकेें  और मतदान 
केें द्ररों की गतिविधियोों का कुशल प्रबधंन कर सकेें । ऐप रीयल-टाइम 
अपडेट और मॉनिटरिगं की सवुिधा के माध्यम स ेचनुाव प्रक्रिया को 
अधिक पारदर्शी और सटीक बनाता है।

पोल मनेैजर ऐप मेें जडेब्ल्यूटी टोकन आधारित प्रमाणीकरण और 
एईएस-जीसीएम एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसस े
सभी डेटा लेनदेन सुरक्षित रहते हैैं। यह उन्नत एन्क्रिप्शन प्रणाली सनुिश्चित 
करती है कि मतदाता और चुनाव संबधंी सवेंदनशील डेटा गोपनीय और 
छेड़छाड़-रहित रहे।

अपने सहज और उपयोगकर्ता-अनकूुल इंटरफेस के माध्यम से 
निर्वाचन अधिकारी मतदाता विवरण दर््ज कर सकत ेहैैं, रिपोर््ट प्रस्तुत कर 
सकते हैैं, मतदान से संबधंित अद्यतन जानकारी अपलोड कर सकत ेहैैं 
तथा नियंत्रण कक्षषों के साथ बिना किसी बाधा के सवंाद कर सकत ेहैैं। 
वहीीं प्रशासक वास्तविक समय मेें अनेक मतदान केें द्ररों की निगरानी कर 
सकते हैैं, संभावित समस्याओ ंकी तुरंत पहचान कर समय पर आवश्यक 
सुधारात्मक कदम उठा सकते हैैं। इसस ेसभी क्षेत्ररों मेें बहेतर समन्वय, 
जवाबदेही, पारदर््शशिता, दक्षता और परिचालन विश्वसनीयता के साथ 
जमीनी स्तर पर सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है।

प्रौद्योगिकी और पारदर््शशिता के सयंोजन के साथ, पोलमनैजेर 
निर्वाचन टीमोों को सभी स्तरोों पर सुव्यवस्थित, प्रभावी और विश्वसनीय 
चुनाव संपन्न कराने मेें सशक्त बनाता है।

एम.आई.डब्ल्यू.बी. जनगणना

ल  घु सिचंाई एवं जल निकाय जनगणना मोबाइल एप्लिकेशन 
को जल ससंाधन, नदी विकास एवं गंगा सरंक्षण विभाग, 
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया 

गया है। यह ऐप 7वीीं लघु सिचंाई और 2वीीं जल निकाय जनगणना के 
सचंालन मेें सहयोग प्रदान करता है, जिस ेराज्य सरकार द्वारा नियकु्त 
गणनाकर्ताओ ंऔर पर््यवेक्षकोों के माध्यम स ेब्लॉक, जिला और राज्य 
स्तर पर सचंालित किया जा रहा है।

यह ऐप उपयोगकर्ताओ ं को भूजल योजनाओ,ं सतही जल 
योजनाओ ंऔर जल निकायोों स ेसबंधंित डेटा को गााँव या वार््ड स्तर 
पर एकत्रित, प्रबधंित और सिकं्रनाइज़ करन ेमेें सक्षम बनाता है। यह 
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनोों मोड मेें डेटा प्रविष्टि की सवुिधा प्रदान 
करता है, जिसस ेदरूस्थ क्षेत्ररों मेें भी सचुारू कार््य संभव हो सके। इंटरनटे 
उपलब्ध होन ेपर डेटा स्वचालित रूप स ेकेें द्रीय सर््वर स ेसिकं्रनाइज़ 
हो जाता है।

ऐप रिवर््स जीआईएस तकनीक के माध्यम स ेप्रत्येक योजना या 
जल निकाय के भौगोलिक निर्देशाांक और तस्वीरेें दर््ज करता है तथा 
गणनाकर्ता की सटीक लोकेशन को गाांव की सीमा स ेमिलाता है। यदि 
उपयोगकर्ता सीमा स ेबाहर है, तो ऐप जीपीएस पुनः कैप््चर करने के 
लिए सकेंत देता है। इसके अतिरिक्त, यह ऐप पिछल ेजनगणना डेटा को 
एलजीडी और जनगणना कोड के मेल होन ेपर स्वतः भर देता है, जिसस े
डेटा संग्रहण तजे़, सटीक और कुशल बनता है।

हिम-कवच

हि     म-कवच एक समग्र मोबाइल एप्लिकेशन है, जिस ेहिमाचल 
प्रदेश मेें व्यक्तिगत आवास निर्माण करन ेवाल ेलोगोों के लिए 
एक डिजिटल साथी एवं मार््गदर््शक के रूप मेें विकसित 

किया गया है, ताकि वे सरुक्षित एवं आपदा-रोधी घरोों का निर्माण कर 
सकेें । भूकंपीय रूप स ेसक्रिय तथा पर्यावरण की दृष्टि स ेसवेंदनशील 
हिमालयी क्षेत्र मेें स्थित हिमाचल प्रदेश मेें भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ 
जसैी आपदाएँ अक्सर आती रहती हैैं, जिसस ेउचित सरुक्षा मानकोों के 
बिना बने घरोों को गंभीर क्षति पहँुच सकती है।

यह एप्लिकेशन घर निर्माण की प्रत्येक अवस्था मेें उपयोगकर्ताओ ं
को सचूित एवं विवेकपूर््ण निर््णय लने ेमेें सक्षम बनान ेहेत ुचरणबद्ध 
मार््गदर््शन प्रदान करता है—जिसमेें सुरक्षित स्थल के चयन से 
लकेर डिज़़ाइन सिद्धधांतोों, निर्माण सामग्री तथा टिकाऊ, किफायती 
और आरामदायक आवास के लिए आवश्यक निर्माण तकनीकोों की 
जानकारी शामिल है। निर्माण के प्रत्येक चरण मेें अपनाए जान ेवाले 
करन े योग्य और न करन े योग्य बिदंओु ं को स्पष्ट रूप स े समझाया 
गया है, जिसस ेपरिवार ऐस ेघर बना सकेें  जो न केवल मज़बूत और 
अनकूुलनशील होों, बल्कि आपदा सरुक्षा मानकोों के अनरुूप भी होों।

इसके अतिरिक्त, हिम कवच स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियोों 
के पर्यावरणीय रूप स े सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है तथा 
हिमाचल की पारंपरिक कला, सौौंदर््यबोध और स्थापत्य पहचान को 
सरंक्षित रखन ेहेत ुमार््गदर््शन प्रदान करता है। आधनुिक इंजीनियरिगं 
ज्ञान को स्थानीय अनभुव और परंपरागत समझ के साथ समन्वित 
करत ेहुए यह एप्लिकेशन सनुिश्चित करता है कि घर सरुक्षित, टिकाऊ, 
साांस्कृ तिक रूप स ेजड़ेु हुए होों और समय एवं प्रकृति की चनुौतियोों का 
सामना करन ेमेें सक्षम रहेें।

यूडीआईएसई+ जीआईएस ऐप

य ू    डीआईएसई+ जीआईएस एव ं इमजे कैप््चर मोबाइल 
एप्लिकेशन, यडूीआईएसई+ पारिस्थितिकी ततं्र का एक 
अभिन्न घटक है, जिस ेभारत सरकार के शिक्षा मतं्रालय के 

अतंर््गत स्कू ली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विकसित किया गया 
है। यह एप्लिकेशन देशभर मेें यडूीआईएसई+ प्रणाली के अतंर््गत 
पजंीकृत सभी विद्यालयोों के सटीक जीआईएस निर्देशाांक (लोकेशन) 
एव ंफोटोग्राफिक डेटा के सकंलन की सवुिधा प्रदान करता है।

उपयोगकर्ता-अनकूुल इंटरफेस के साथ डिज़़ाइन किया गया 
यह एप्लिकेशन विद्यालयोों तथा ब्लॉक, जिला एव ंराज्य स्तर के शिक्षा 
अधिकारियोों को क्षेत्र स े ही विद्यालयोों की सटीक भौगोलिक स्थिति 
दर््ज करन ेऔर विद्यालयोों की तस्वीरेें अपलोड करन ेमेें सक्षम बनाता 
है। इसस े परेू देश मेें विद्यालयोों का एक सत्यापित, दृश्यात्मक एवं 
भौगोलिक डेटाबसे तयैार किया जाता है।

यडूीआईएसई+ के पंजीकृत उपयोगकर्ता अपन ेमौजदूा लॉग-इन 
विवरणोों का उपयोग करते हुए आसानी स ेएप्लिकेशन मेें प्रवशे कर 
सकत ेहैैं, जिसस ेअलग स ेपजंीकरण की आवश्यकता नहीीं रहती। 
विद्यालय या ब्लॉक स्तर के उपयोगकर्ताओ ंद्वारा स्थान और छवियााँ 
कैप््चर किए जान ेके पश्चात, उनकी शदु्धता एव ंप्रामाणिकता सनुिश्चित 
करन ेके लिए जिला स्तर पर अनमुोदन प्रक्रिया अपनाई जाती है।

अनमुोदित जीआईएस डेटा एवं छवियााँ तत्पश्चात राज्य एव ंराष्ट्री य 
स्तर पर समीक्षा हेत ु प्रकाशित की जाती हैैं, जिसस े नीति-निर्धारण, 
पारदर््शशिता, तथा विभिन्न सार््वजनिक उपयोगिता एवं नवेिगशेन 
प्लेटफॉर्मम्स के साथ एकीकरण को सहयोग मिलता है। इसके 
परिणामस्वरूप देशभर के विद्यालयोों स ेसबंधंित विश्वसनीय जानकारी 
तक बहेतर पहँुच सनुिश्चित होती है।

लाभार्थी सत्यापन ऐप (बीएसए)

ला  भार्थी सत्यापन ऐप (बीएसए) एक आधार-सक्षम 
ई-केवाईसी प्रमाणीकरण प्लेटफ़़ॉर््म है, जिस े विभिन्न 
केें द्र और राज्य सरकार की योजनाओ ं के अतंर््गत 

लाभार््थथियोों के सत्यापन प्रक्रिया को सरल, सरुक्षित और पारदर्शी बनाने 
के उद्देश्य स ेविकसित किया गया है।

यह ऐप विशषे रूप स े भारत मेें उपयोग के लिए तयैार किया 
गया है और यह आधार आधारित बायोमेट््ररिक प्रमाणीकरण (चहेरा, 
फिगरप््रििंट और आइरिस पहचान) के माध्यम स ेलाभार्थी की पहचान 
और जीवतंता सनुिश्चित करता है।

यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म के रूप मेें कार््य करता है, जो 
विभिन्न मतं्रालयोों और सरकारी विभागोों को लाभ या सवेा प्रदान करन ेसे 
परू््व लाभार््थथियोों की ऑनलाइन प्रमाणीकरण करन ेमेें सक्षम बनाता है।

लाभार्थी फेसआरडी या बायोमटे््ररिक आरडी सवेा उपकरणोों का 
उपयोग करके कहीीं स ेभी, यहाां तक कि घर बठेै ई-केवाईसी सत्यापन 
कर सकत ेहैैं। इस प्रक्रिया के लिए केवल इंटरनटे कनके्टिविटी और 
उपयकु्त आरडी सेवा ऐप (जो गगूल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा 
सकता है) की आवश्यकता होती है।

लाभार्थी सत्यापन ऐप उन्नत बायोमटे््ररिक तकनीकोों और आधार 
प्रमाणीकरण के एकीकरण के माध्यम स ेसत्यापन प्रक्रिया की दक्षता, 
सरुक्षा और विश्वसनीयता को बढ़़ाता है, जिसस ेयह सनुिश्चित होता है 
कि सरकारी लाभ सही व्यक्ति तक, शीघ्र और पारदर्शी रूप स ेपहँुच।े

सजंय कुमार पाांडे (hog-asd@nic.in) सीमा‍ंतिनी सनेगपु्ता (hog-mojs@nic.in) अजय कुमार (sio-bih@nic.in)

शशि भूषण  (hog-epd@nic.in) अजय सिहं चहल (sio-hp@nic.in) डॉ. सुचित्रा प्यारे लाल (sio-ker@nic.in)
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अंतर्राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस उत्पाद

भारत की अगली पीढ़़ी की रक्षा तकनीकोों को गति देने के लिए रणनीतिक भारत की अगली पीढ़़ी की रक्षा तकनीकोों को गति देने के लिए रणनीतिक 
साझदेारीसाझदेारी

र  क्षा प्रौद्योगिकी मेें आत्मनिर््भरता को बढ़़ावा देन ेकी दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम उठात े हुए, 
भारतीय प्रौद्योगिकी ससं्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) न ेभारतीय नौसनेा और अपोलो माइक्रो 
सिस्टम्स लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य 

अगली पीढ़़ी की रक्षा प्रणालियोों के स्वदेशी विकास को तजे करना है।

यह त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) माननीय रक्षा मतं्री श्री राजनाथ सिहं की उपस्थिति मेें 25 
नवबंर 2025 को नई दिल्ली मेें आयोजित भारतीय नौसेना के “स्वावलंबन 2025” कार््यक्रम के दौरान 
विनिमय किया गया।

यह साझदेारी आईआईटी मद्रास की अनुसधंान एव ंविकास विशषेज्ञता, भारतीय नौसेना की सचंालन 
सबंधंी अतंर्दृष्टि, और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षमताओ ंको एक साथ लाती 
है, जिससे ‘आत्मनिर््भर भारत’ के विज़न के अनरुूप एक समकेित नवाचार पारिस्थितिकी ततं्र स्थापित 
होगा।

आईआईटी मद्रास के एयरोस्पेस इंजीनियरिगं विभाग के प्रोफेसर पी. ए. रामकृष्णा न ेकहा कि इस 
साझदेारी का उद्देश्य है कि “सशस्त्र बलोों की वर््तमान और उभरती तकनीकी चनुौतियोों का सयंकु्त रूप 
स ेसमाधान किया जाए” और प्रयोगशाला मेें विकसित नवाचारोों को शीघ्रता से रक्षा आवश्यकताओ ंके 
अनरुूप उपयोग-योग्य समाधानोों मेें परिवर््ततित किया जाए।

यह सहयोग मखु्य रूप स ेएडवाांस इलके्ट् रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसिशन गाइडेेंस और नवेिगशन सिस्टम्स, 
हाई-एनर्जी आयधु प्रणालियोों, तथा उभरती बहु-डोमन तकनीकोों पर केें द्रित रहेगा।

आईआईटी मद्रास इस पहल मेें रिसर््च एंकर के रूप मेें कार््य करेगा और कॉन्सेप्ट डेवलपमेेंट, 
प्रोटोटाइपिगं तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निर्माण का नतेतृ्व करेगा। वहीीं, भारतीय नौसेना के नवेल आर्मामेेंट 
इंस्पेक्शन मिशन-क्रिटिकल परिचालन इनपटु प्रदान करेगा, उपयोगकर्ता आवश्यकताओ ंको परिभाषित 
करेगा और नौसेना मानकोों के अनरुूप सत्यापन और परीक्षण करेगा।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण भागीदार के रूप मेें कार््य 

करेगा। चार दशकोों स ेअधिक के अनुभव के साथ, यह ससं्था अनसुधंान परिणामोों को मजबतू और 
बड़़े पैमान पर उत्पादन योग्य रक्षा प्रणालियोों मेें बदलने पर ध्यान केें द्रित करेगी। कंपनी का फोकस तेज 
इंजीनियरिंग, सिस्टम एकीकरण और बड़़े पैमान ेपर विनिर्माण पर रहेगा, ताकि इन्हहें शीघ्र ही परिचालन 
उपयोग मेें लाया जा सके।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के प्रबधं निदेशक श्री करूणाकर रेड्डी न ेकहा, “आईआईटी मद्रास 
की शोध उत्कृष्ट ता, हमारी विनिर्माण क्षमता और डीजीएनएआई की सचंालन विशषेज्ञता का सयंोजन 
रक्षा आत्मनिर््भरता के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र तयैार करता है।”

यह साझेदारी भारत के रक्षा नवाचार परिदृश्य को मजबतू करेगी, रक्षा मतं्रालय के आत्मनिर््भरता 
लक्ष््यों मेें योगदान देगी और भारत की स्थिति को स्वदेशी रक्षा तकनीक और नवाचार के वैश्विक केें द्र के 
रूप मेें सदुृढ़ करेगी।

स्रोत - आईआईटी मद्रास

भारत के ऊर्जा क्षेत्र मेें बदलाव लान ेको तयैार एआई/ एमएल आधारित भारत के ऊर्जा क्षेत्र मेें बदलाव लान ेको तयैार एआई/ एमएल आधारित 
अनपु्रयोगअनपु्रयोग

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

न ई दिल्ली के भारत मडंपम मेें आयोजित “विद्युत वितरण मेें एआई/एमएल तकनीकोों के 
उपयोग पर दो दिवसीय राष्ट् रीय सम्मेलन” मेें माननीय विद्युत मतं्री श्री मनोहर लाल न ेकहा कि 
कृत्रिम बदु्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर््नििंग (एमएल) आधारित अनुप्रयोग भारत की विद्युत 

वितरण प्रणाली को स्मार््ट, उपभोक्ता-केें द्रित और स्वयं-सुधार करने वाले नटेवर््क  मेें परिवर््ततित करने मेें 
अहम भमूिका निभाएंग।े

कार््यक्रम को सबंोधित करत े हुए माननीय मतं्री न े बताया कि उन्नत एआई/एमएल समाधान — 
जसै ेस्मार््ट मीटर विश्लेषण, डिजिटल ट्विन्स, परू्वानमान आधारित रखरखाव, बिजली चोरी की पहचान, 
उपकरण-स्तर पर उपभोक्ता व्यवहार की समझ, स्वचालित आउटेज परू्वानमान, और जनरेटिव एआई 
आधारित निर््णय सहायता प्रणाली — विद्युत वितरण क्षेत्र मेें उपभोक्ता अनभुव और परिचालन दक्षता 
दोनोों को बहेतर बना सकत ेहैैं।

श्री मनोहर लाल न ेकहा कि इन तकनीकोों स ेघरोों को अपनी बिजली खपत को बेहतर तरीके से 
प्रबधंित करने, बिजली कटौती को पहल ेस ेरोकन ेऔर ईमानदार उपभोक्ताओ ंको बिजली चोरी के 
वित्तीय बोझ स ेबचान ेमेें मदद मिलेगी। साथ ही, यह वितरण कंपनियोों (डिस्कॉम्स) को हानियाां कम करन,े 
बिजली खरीद लागत को अनुकूलित करने और ग्रिड अवसरंचना मेें पनुर््ननिवशे करने मेें सक्षम बनाएगी। 
इस प्रकार, भारत को डिजिटल बिजली सुधार और भविष्य के लिए तैयार ग्रिड प्रशासन मेें वैश्विक अग्रणी 
के रूप मेें स्थापित किया जा सकेगा।

अपन ेसबंोधन मेें माननीय मतं्री न ेउद्योग, प्रौद्योगिकी भागीदारोों और उपभोक्ताओ ंस ेसक्रिय सहयोग 
की अपील की, ताकि एआई/एमएल आधारित नवाचारोों को तेजी स ेअपनाया जा सके और तकनीक को 

लकेर फैलने वाली भ्रम की स्थितियोों को दरू किया जा सके।

कार््यक्रम मेें विद्युत मतं्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमेें सचिव श्री पकंज अग्रवाल भी शामिल थ,े 
उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त डिस्कॉम्स, उन्नत मीटरिगं अवसरंचना सेवा प्रदाताओ,ं प्रौद्योगिकी समाधान 
प्रदाताओ ं और शकै्षणिक ससं्थानोों के प्रतिनिधियोों न े भाग लिया। प्रतिभागियोों न े एआई/एमएल के 
अत्याधनुिक उपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए, जो यह दर्शात ेहैैं कि कैस ेये तकनीकेें  देशभर मेें स्मार््ट, 
कुशल और सतत विद्युत वितरण को प्रोत्साहित कर सकती हैैं।
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अंतर्राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस उत्पाद

डीजीलॉकर पर अब मिलेगा पासपोर््ट वरेिफिकेशन रिकॉर््ड — नागरिकोों को डीजीलॉकर पर अब मिलेगा पासपोर््ट वरेिफिकेशन रिकॉर््ड — नागरिकोों को 
सवुिधा और सुरक्षा का लाभसवुिधा और सुरक्षा का लाभ

भारतीय विश्वविद्यालयोों मेें चिप डिजाइन की पहँुच अब सबके लिएभारतीय विश्वविद्यालयोों मेें चिप डिजाइन की पहँुच अब सबके लिए

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

स्रोत - प्रेस सूचना ब्यूरो

ना  गरिकोों की सुविधा और डिजिटल सरुक्षा को और मजबतू करने के लिए इलके्ट् रॉनिक्स 
और सचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय (माईटी) के अतंर््गत आने वाल ेराष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस प्रभाग 
(एन.ई.जी.डी) न े विदेश मतं्रालय (एमईए) के सहयोग स े डीजीलॉकर प्लेटफ़़ॉर््म पर 

पासपोर््ट वरेिफिकेशन रिकॉर््ड (पीवीआर) उपलब्ध कराया है।

डीजीलॉकर एक सरुक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफ़़ॉर््म है, जो डिजिटल दस्तावेज़ों को जारी करने, 
सगं्रहित करन,े साझा करने और सत्यापित करन े की सवुिधा देता है। अब नागरिक अपन े पासपोर््ट 
सत्यापन रिकॉर््ड को भी यहीीं स ेसरुक्षित रूप स ेएक्सेस कर सकेें ग े— बिना किसी कागज़़ी दस्तावेज़ 
या मनै्युअल प्रक्रिया के।

सत्यापन प्रक्रिया परूी होत ेही नागरिक का पीवीआर “जारी किए गए दस्तावेज़” सके्शन मेें स्वतः 
उपलब्ध हो जाएगा, जिस ेवबे पोर््टल या मोबाइल ऐप दोनोों माध्यमोों स ेएक्सेस किया जा सकेगा।

यह सुविधा नागरिकोों के लिए कई मायनोों मेें उपयोगी है —

•	हमेशा और कहीीं भी उपलब्ध: अब पासपोर््ट वेरिफिकेशन रिकॉर््ड कभी भी, कहीीं भी देखा और 
डाउनलोड किया जा सकता है।

•	तेज़ और पेपरलेस प्रक्रिया: डिजिटल सत्यापन से यात्रा, नौकरी और अन्य औपचारिकताएँ तेज़़ी 
से पूरी होोंगी।

•	सुरक्षा और प्रामाणिकता: रिकॉर््ड सीधे सरकारी सिस्टम से जारी होता है, जिससे किसी तरह की 
छेड़छाड़ संभव नहीीं।

•	  आसान डिजिटल साझाकरण: नागरिक अपनी सहमति से रिकॉर््ड अधिकृत संस्थाओ ंके साथ 
साझा कर सकते हैैं।

भा   रत सरकार न ेसमेीकंडक्टर डिज़़ाइन और नवाचार को लोकताांत्रिक बनान की दिशा मेें 
बड़़ा कदम उठाया है। अब देशभर के विश्वविद्यालयोों और स्टार््टअप्स को उद्योग-स्तरीय 
इलके्ट् रॉनिक डिजाइन ऑटोमशन (ईडीए) टूल्स और मल्टी-प्रोजके्ट वेफर (एमपीडब्ल्यू) 

फैब्रिकेशन सवेाओ ं तक पहँुच मिल रही है। यह सुविधा चिपइन सेेंटर और समेीकंडक्टर लबेोरेटरी 
(एससीएल), मोहाली के माध्यम स ेप्रदान की जा रही है।

यह पहल “चिप्स टू स्टार््ट-अप (सी 2 एस) कार््यक्रम” के अतंर््गत चलाई जा रही है। पिछले एक वर््ष 
मेें देश के 46 ससं्थानोों द्वारा 122 डिजाइन टेपआउट्स परेू किए गए हैैं, जो पााँच एमपीडब्ल्यू शटल्स के 
ज़रिए सम्पन्न हुए। अब तक 380 स ेअधिक अकादमिक और स्टार््टअप संगठनोों न ेईडीए टूल्स पर 175 
लाख घंटे का उपयोग किया है — यह उपलब्धि भारत को विश्व के सबस ेबड़़े सहयोगी चिप डिजाइन 
पारिस्थितिकी ततं्ररों मेें शामिल करती है।

28 नवबंर 2025 को माननीय इलके्ट् रॉनिक्स एव ं सचूना प्रौद्योगिकी मतं्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 
मोहाली स्थित एससीएल प्रयोगशाला का दौरा किया और सी 2 एस कार््यक्रम के तहत छात्ररों द्वारा 
डिजाइन की गई 28 चिप्स का वितरण किया। इस अवसर पर उन्हहोंन ेकहा, “भारत तजे़़ी स े वैश्विक 
समेीकंडक्टर परिदृश्य मेें एक विशिष्ट नतेा के रूप मेें उभर रहा है। भारत मेें जो विशाल समेीकंडक्टर 
विकास पारिस्थितिकी तंत्र बन रहा है, वह अपन ेआप मेें अद्वितीय है।”

सी-डैक बेेंगलरुु मेें स्थापित चिपइन सेेंटर देशभर के शकै्षणिक ससं्थानोों को एडवाांस डिजाइन 
वर््क फ़़्ललोज़, आई पी कोर, कम्प्यूटिगं इंफ्रास्टट्रक्चर और मेेंटॉरशिप उपलब्ध कराता है। यह केें द्र भारतभर 
के छात्ररों की डिजाइन परियोजनाओ ंको एकत्र करता है और उन्हहें 180 ननैोमीटर तकनीक के ज़रिए 
एस.सी.एल मोहाली मेें फैब्रिकेट करता है।

 प्रत्येक एमपीडब्ल्यू शटल मेें कई सत्यापित डिजाइनोों को एक ही वफेर पर शामिल किया जाता है, 
जिससे लागत और समय दोनोों की बचत होती है।

पिछले एक वर््ष मेें चिपइन सेेंटर न ेएक लाख स ेअधिक छात्ररों और 90 स्टार््टअप्स को सहयोग दिया 
है, जिससे भारत की चिप डिजाइन क्षमता मेें उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। यह केें द्र अब भविष्य की उन्नत 
नोड डिजाइन और फैब्रिकेशन आवश्यकताओ ंको भी समर््थन देन ेकी तयैारी कर रहा है।

श्री वैष्णव न ेकहा कि यह पहल प्रधानमतं्री श्री नरेेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमेें 
भारत को महत्वपूर््ण तकनीकोों मेें रणनीतिक आत्मनिर््भरता की दिशा मेें अग्रसर करना है। उन्हहोंन यह भी 
कहा कि एससीएल मोहाली देश की स्वदेशी चिप उत्पादन क्षमता को सशक्त बनान मेें केें द्रीय भमूिका 
निभाएगा और भारत को वैश्विक समेीकंडक्टर केें द्र बनन ेकी दिशा मेें आग ेबढ़़ाएगा।

•	  पर्यावरण-संवेदनशील शासन: यह पहल पेपरलेस प्रशासन और सतत विकास की दिशा मेें एक 
और कदम है।

एमईए और एन.ई.जी.डी (माईटी) के बीच यह सहयोग भारत के सपंरू््ण-सरकारी” दृष्टिकोण को 
दर्शाता है — यानी नागरिक सवेाओ ंमेें सधुार के लिए सभी मतं्रालयोों का मिलकर काम करना।

 इसस ेलाखोों पासपोर््ट आवेदकोों और धारकोों को लाभ मिलेगा और भारत की पहचान एक विश्वसनीय, 
पेपरलसे डिजिटल शासन वाल ेदेश के रूप मेें और मज़बतू होगी।
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समाचारोों मेें

– अर््चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

– अनिल कुमार शर्मा, जम्मू एवं कश्मीर

माननीय केें द्रीय पेट््र रोलियम एवं प्राकतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिहं पुरी द्वारा एन.एच.आई.एम.एस. का शुभारंभ किया गया

माननीय केें द्रीय मतं्री श्री हरदीप सिहं पुरी द्वारा एन.एच.आई.एम.एस. का शुभारंभमाननीय केें द्रीय मतं्री श्री हरदीप सिहं पुरी द्वारा एन.एच.आई.एम.एस. का शुभारंभ

बाढ़-प्रभावित जम्मू एव ंकश्मीर के किसानोों को पीएम-किसान की 21वीीं किस्त जारीबाढ़-प्रभावित जम्मू एव ंकश्मीर के किसानोों को पीएम-किसान की 21वीीं किस्त जारी

मा     ननीय केें द्रीय पटे््र रोलियम एव ंप्राकतिक गसै मतं्री श्री हरदीप सिहं परुी न ेआज नेशनल 
हाइड््र रोकार््बन्स इन्फ्रास्टट्रक्चर मॉनिटरिगं सिस्टम (एन.एच.आई.एम.एस.) का शभुारंभ 
किया। यह एक अग्रणी डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म है, जिस ेराष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) 

द्वारा पटे््र रोलियम और प्राकतिक गसै विनियामक बोर््ड (पी.एन.जी.आर.बी.) के लिए विकसित किया गया है।

एन.एच.आई.एम.एस. प्लेटफ़़ॉर््म भारत के ऊर्जा अवसरंचना प्रबधंन मेें एक महत्वपूर््ण प्रगति का 
प्रतीक है। यह देशभर मेें तले और गसै परिसपंत्तियोों की रियल-टाइम दृश्यता और निगरानी के लिए एक 
एकीकृत, डेटा-आधारित इंटरफ़़े स प्रदान करता है। यह विभिन्न स्रोतोों स ेप्राप्त स्थानिक (स्पेशियल) और 
परिचालन डेटा को एक मंच पर एकत्र करता है, जिससे नीति-निर्माताओ,ं नियामकोों और उद्योग स ेजडु़़े 
हितधारकोों को बहेतर निर््णय लने ेहेत ुउपयोगी और व्यवहारिक जानकारियााँ प्राप्त होती हैैं।

शभुारंभ के अवसर पर अपने सबंोधन मेें श्री परुी न ेभारत की ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष््यों को प्राप्त करन ेमेें 
प्रौद्योगिकी-आधारित शासन के महत्व पर बल दिया। उन्हहोंन ेकहा कि एन.एच.आई.एम.एस. हाइड््र रोकार््बन 
क्षेत्र मेें “पारदर््शशिता, दक्षता और रणनीतिक योजना” को सशक्त करेगा, साथ ही केें द्र और राज्य एजेेंसियोों 
के बीच समन्वय को भी और अधिक मजबतू बनाएगा।

यह प्रणाली इंटरैक्टिव जीआईएस (भौगोलिक सचूना प्रणाली) आधारित मैपिगं, प्रदर््शन डैशबोर््ड और 

मा ननीय केें द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मतं्री श्री शिवराज सिहं चौहान न े26 सितबंर 
2025 को वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं के माध्यम स ेबाढ़-प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर के किसानोों 
को प्रधानमतं्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीीं किस्त जारी की।

इस किस्त के अतंर््गत केें द्र शासित प्रदेश के 8.5 लाख से अधिक किसानोों के बैैंक खातोों मेें ₹170 
करोड़ स ेअधिक की राशि सीधे अतंरित की गई। यह पहल किसान कल्याण, आपदा-उपराांत पुनर्स्थापन, 
तथा वित्तीय समावशेन के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को पनुः सदुृढ़ करती है।

इस निर्बाध और पारदर्शी राशि अतंरण मेें राष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) की महत्वपरू््ण 
भमूिका रही। एनआईसी द्वारा विकसित सदुृढ़ डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म और सरुक्षित आईसीटी (सूचना एव ं
सचंार प्रौद्योगिकी) अवसंरचना के माध्यम स ेपीएम-किसान योजना के अतंर््गत लाभोों का रियल-टाइम, 
पारदर्शी और त्रुटि-रहित वितरण सनुिश्चित हुआ। डेटा एकीकरण, लाभार्थी सत्यापन से लकेर सुरक्षित 
भगुतान प्रक्रिया तक—एनआईसी की तकनीकी रीढ़ ने दरूदराज़ और बाढ़-प्रभावित क्षेत्ररों मेें भी प्रत्येक 
पात्र किसान तक सहायता शीघ्रता स ेपहँुचान ेमेें निर्णायक योगदान दिया।

कार््यक्रम को संबोधित करत ेहुए श्री चौहान न ेजम्मू एवं कश्मीर के किसानोों के धैर््य और संकल्प की 
सराहना की तथा एनआईसी द्वारा विकसित डिजिटल गवर्ननेंस टूल्स की प्रशसंा की, जिनके माध्यम से 
पीएम-किसान जैसी योजनाएँ बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार््थथियोों तक पहँुच पाती हैैं। उन्हहोंन ेकहा 
कि इस प्रकार की प्रौद्योगिकी-आधारित पहलेें प्रधानमतं्री के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर््भर कृषि के 
दृष्टिकोण को साकार करती हैैं।

विश्लेषणात्मक टूल्स उपलब्ध कराती है। इसके माध्यम स ेपाइपलाइनोों, सिटी गसै डिस्ट्री ब्यूशन नटेवर््क , 
रिफाइनरियोों, टर््ममिनलोों तथा अन्य प्रमुख अवसरंचना घटकोों की प्रभावी निगरानी की जा सकती है। 
एनआईसी द्वारा पी.एन.जी.आर.बी. के साथ निकट सहयोग मेें विकसित यह प्लेटफ़़ॉर््म साक्ष्य-आधारित 
नियामक निगरानी को समर््थन देन ेऔर ससंाधनोों के सर्वोत्तम उपयोग को सनुिश्चित करन ेके उद्देश्य से 
तयैार किया गया है।

इस अवसर पर पी.एन.जी.आर.बी. के अध्यक्ष सहित पेट््र रोलियम एव ंप्राकतिक गसै मतं्रालय तथा 
एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह पहल भारत सरकार की “डिजिटल इंडिया” और “ऊर्जा 
आत्मनिर््भरता” की व्यापक परिकल्पना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम स ेसभी के 
लिए सतत, सुरक्षित और सलुभ ऊर्जा उपलब्ध कराना है।

एन.एच.आई.एम.एस. के शभुारंभ के साथ, भारत न े हाइड््र रोकार््बन क्षेत्र मेें एक डिजिटल रूप स े
एकीकृत, पारदर्शी और सदुृढ़ ऊर्जा पारितत्र के निर्माण की दिशा मेें एक निर्णायक कदम उठाया है, जो 
अवसरंचना शासन के क्षेत्र मेें नए मानक स्थापित करेगा।

माननीय केें द्रीय मंत्री श्री शिवराज सिहं चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं के माध्यम से जम्मू एवं 
कश्मीर के बाढ़-प्रभावित किसानोों के लिए पीएम-किसान की 21वीीं किस्त जारी करते हुए

इस अवसर पर कृषि एव ं किसान कल्याण मतं्रालय, जम्मू एव ं कश्मीर सरकार तथा एनआईसी 
के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 21वीीं किस्त का यह वितरण किसानोों को सशक्त बनाने, ग्रामीण 
अर््थव्यवस्था को मजबतूी देन ेऔर प्रौद्योगिकी-आधारित शासन के माध्यम से पारदर््शशिता सुनिश्चित करने 
की दिशा मेें सरकार की यात्रा का एक और महत्वपरू््ण पड़़ाव है।
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समाचारोों मेें

– मैत्रेयी सरमा, असम

सवेा सते ुद्वारा डिजिलॉकर के साथ राज्य की सभी ई-सवेाओ ंका 100% एकीकरण : सवेा सते ुद्वारा डिजिलॉकर के साथ राज्य की सभी ई-सवेाओ ंका 100% एकीकरण : 
असम ने स्थापित किया राष्ट् रीय मानकअसम ने स्थापित किया राष्ट् रीय मानक

डि   
जिटल गवर्ननेंस के क्षेत्र मेें असम न ेएक नया राष्ट्री य मानक स्थापित किया है। सवेा सतुे 
प्लेटफ़़ॉर््म के माध्यम स ेडिजिलॉकर के साथ राज्य की सभी ई-सवेाओ ंका पूर््ण (100%) 
एकीकरण कर असम, डिजिटल इंडिया मिशन के अतंर््गत भारत के शीर््ष प्रदर््शन करन ेवाले 

राज्ययों मेें शामिल हो गया है।

डिजिलॉकर, जो इलके्ट्रॉनि क्स एव ंसचूना प्रौद्योगिकी मतं्रालय (माईटी) की एक प्रमुख पहल है, ने 
अक्टूबर 2025 मेें असम सरकार को सर्वाधिक सखं्या मेें एकीकृत ई-सेवाओ ंवाला राज्य घोषित किया। 
इस उपलब्धि को डिजिलॉकर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़़ॉर्मम्स पर व्यापक रूप से सराहा गया, जिसमेें 
परूी टीम और नागरिकोों की डिजिटल परिवर््तन को अपनाने तथा पपेरलसे गवर्ननेंस को साकार करन ेकी 
प्रतिबद्धता की प्रशसंा की गई।

यह महत्वपरू््ण उपलब्धि असम सरकार के नागरिक सवेा वितरण मचं सवेा सेत ुके माध्यम से संभव 
हो सकी, जिस ेराष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी), असम राज्य इकाई के तकनीकी मार््गदर््शन मेें 
कार्यान्वित किया गया है। इस प्लेटफ़़ॉर््म ने डिजिलॉकर के साथ निर्बाध एकीकरण को सक्षम बनात ेहुए 
राज्य के डिजिटल इकोसिस्टम को और सशक्त किया तथा असम की परू््ण डिजिटल सशक्तिकरण की 
यात्रा को गति प्रदान की।

प्रारंभ मेें सेवा सतुे को 505 सवेाओ ंके साथ डिजिलॉकर स ेजोड़़ा गया था। बाद मेें 57 अतिरिक्त 
सवेाओ ंके एकीकरण के साथ कुल सेवाओ ंकी सखं्या 562 हो गई। इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप 
नागरिक अब आवश्यक दस्तावजे़ों और प्रमाणपत्ररों तक सरुक्षित, परूी तरह पेपरलसे माध्यम से पहँुच बना 
सकत ेहैैं, जिससे सार््वजनिक सवेा वितरण मेें दक्षता, पारदर््शशिता और विश्वास मेें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

4 नवबंर 2025 को नई दिल्ली मेें राष्ट्री य ई-गवर्ननेंस प्रभाग (एन.ई.जी.डी.) एव ंमाईटी द्वारा आयोजित 
डिजिलॉकर राष्ट्री य सम्मेलन मेें असम को विभिन्न सवेाओ ं मेें बड़़े पमैान े पर डिजिलॉकर के सफल 
कार्यान्वयन हेत ु‘इंटीग्रेशन एक्सीलेेंस’ सम्मान स ेसम्मानित किया गया। यह सम्मान बहेतर सुरक्षा और 
पारदर््शशिता सनुिश्चित करन ेमेें राज्य के प्रयासोों को मान्यता देता है।

डिजिलॉकर ने डिजिटल इंडिया की यात्रा मेें असम को शीर््ष प्रदर््शन करने वाले राज्य के रूप मेें सराहा है

यह उपलब्धि उन्नत डिजिटल समाधानोों को अपनान ेऔर सार््वजनिक सवेा वितरण मेें परिवर््तनकारी 
सुधार लान ेमेें असम की नतृेत्वकारी भमूिका को रेखाांकित करती है। यह असम सरकार के दरूदर्शी नतृेत्व, 
डिजिटल गवर्ननेंस से जडु़़ी टीमोों के सामूहिक प्रयासोों तथा एनआईसी असम के तकनीकी मार््गदर््शन मेें सवेा 
सेत ुटीम की निर्णायक भमूिका का प्रमाण है, जिसने नागरिक सशक्तिकरण हेत ुबड़़े पमैान ेपर ई-सवेा 
एकीकरण को संभव बनाया।

माननीय मखु्यमतं्री श्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ मेें 51 महतारी सदनोों का माननीय मखु्यमतं्री श्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ मेें 51 महतारी सदनोों का 
वर््चचुअल शभुारंभवर््चचुअल शभुारंभ

छ     त्तीसगढ़ के माननीय मखु्यमतं्री श्री विष्णु देव साय न े23 सितबंर 2025 को धमतरी ज़़िले 
के मगरलोड तहसील स्थित ग्राम करेली (बाड़़ी) स ेवर््चचुअल माध्यम द्वारा राज्यभर मेें 51 
महतारी सदनोों का शभुारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूहोों को 

सशक्त बनाना है, जिसके अतंर््गत उन्हहें कौशल विकास, रोजगार सजृन एवं सामाजिक उत्थान के लिए 
समर््पपित सवुिधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

कार््यक्रम के दौरान माननीय मखु्यमतं्री न ेग्राम सपंदा ऐप, क्यूआर कोड आधारित मनरेगा (एम.जी.एन.
आर.ई.जी.ए.) डेटा यकु्त सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर््ड का भी शभुारंभ किया। इसके साथ ही उन्हहोंन ेलखपति 
दीदी / महतारी सदन पुस्तिका तथा मााँ अभियान प्रकाशन का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर उपमखु्यमंत्री श्री विजय शर्मा, राजस्व मतं्री श्री टंकराम वर्मा, साांसद श्रीमती रूपकुमारी 
चौधरी तथा विधायक श्री अजय चदं्राकर सहित अनके गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री 
साय न ेजशपुर, बमेतेरा, मुगंलेी और दरु््ग स ेजडु़़ी महिला समूहोों स ेवर््चचुअल सवंाद किया, उन्हहें नवरात्रि 
की शभुकामनाएँ दीीं और दोहराया कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मखु्यमतं्री न ेराज्य की प्रमखु योजनाओ—ंरामलला दर््शन योजना, मखु्यमंत्री तीर््थ यात्रा योजना तथा 
महतारी वदंन योजना—पर भी प्रकाश डाला और मार््च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाने 
के सरकार के सकंल्प को दोहराया।

इसस ेपरू््व मुख्यमतं्री न ेविभागीय प्रदर््शनी का अवलोकन किया तथा ज़़िल ेके लिए ₹83 करोड़ से 
अधिक की विकास परियोजनाओ ंकी घोषणा की। कार््यक्रम स ेराज्यभर के दो लाख स ेअधिक महिला 
स्व-सहायता समूहोों की सदस्याएँ वर््चचुअल माध्यम से जडु़ीं। – सत्येश कुमार शर्मा, छत्तीसगढ़

इस वृहद राज्यस्तरीय वर््चचुअल शभुारंभ कार््यक्रम के लिए राष्ट्री य सचूना विज्ञान केें द्र (एनआईसी) 
द्वारा एंड-टू-एंड आईसीटी सहयोग प्रदान किया गया, जिससे द्विपक्षीय सचंार, समन्वय और आयोजन का 
सफल संचालन सनुिश्चित हो सका।

छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ मेें 51 महतारी सदनोों का वर््चचुअल 
शुभारंभ किया गया
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समाचारोों मेें

पजंाब के माननीय वित्त मंत्री न ेपेेंशन सवेाओ ंको सवु्यवस्थित करन ेके लिए पेेंशनर 
सवेा पोर््टल का शभुारंभ किया

महानिदेशक (एनआईसी) न े‘इन्फॉर्मेटिक्स’ प्रकाशन के प्रथम पूर््ण हिदंी ससं्करण 
का विमोचन किया

डि   जिटल गवर्ननेंस और नागरिक-केें द्रित सवेा वितरण की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम उठाते 
हुए, पजंाब के माननीय वित्त मतं्री श्री हरपाल सिहं चीमा ने 3 नवबंर 2025 को पेेंशनर सवेा 
पोर््टल (पीएसपी) का शभुारंभ किया। यह एक समग्र ऑनलाइन प्लेटफ़़ॉर््म है, जिस ेराज्यभर 

के पेेंशनरोों एव ंपारिवारिक पेेंशनरोों को पेेंशन स ेसबंंधित सवेाएँ सरल, सलुभ और सवु्यवस्थित रूप मेें 
प्रदान करन ेके उद्देश्य स ेतयैार किया गया है।

पोर््टल को “वन-स्टॉप डिजिटल समाधान” बतात ेहुए श्री चीमा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पेेंशन 
वितरण स ेजडु़़े मामलोों की कार््यप्रणाली को स्वचालित करना, मनुैअल हस्तक्षेप को न्यूनतम करना तथा 
समयबद्ध और पारदर्शी सवेा वितरण सनुिश्चित करना है। पेेंशनर सवेा पोर््टल, जिस ेराष्ट्री य सचूना विज्ञान 
केें द्र, पजंाब द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है, डिजिटल नवाचार के माध्यम स ेप्रशासनिक 
दक्षता बढ़़ान ेकी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का एक महत्वपरू््ण पड़़ाव है।

प्रारंभिक चरण मेें यह पोर््टल निम्नलिखित छह प्रमखु सेवाएँ प्रदान करेगा:

•	 जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र का सबमिशन

•	 उत्तराधिकार मॉड्यूल के माध्यम से पेेंशन को पारिवारिक पेेंशन मेें परिवर््तन

•	 लीव ट््र रैवल कंसेशन (एलटीसी) हेतु आवेदन सुविधा

•	 एकीकृत शिकायत मॉड्यूल के माध्यम से पेेंशन संबंधी शिकायतोों का निवारण

•	 व्यक्तिगत विवरणोों के लिए प्रोफ़़ाइल अपडेटेशन सुविधा

•	 मोबाइल फ़़ोन, पीसी, लैपटॉप, सेवा केें द्र, पेेंशन वितरण बैैंक तथा जिला कोषागार कार्यालयोों 
सहित विभिन्न माध्यमोों से सेवाओ ंकी उपलब्धता

पेेंशनर पोर््टल पर आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकत ेहैैं, 
जिससे व ेअपने घर बठेै सुरक्षित और सवुिधाजनक रूप स ेसवेाओ ंका लाभ उठा सकेें गे।

शभुारंभ समारोह मेें कोषागार एव ंलखेा निदेशक श्री अरविदं कुमार एम.के., आईएएस सहित पंजाब 
सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एनआईसी पजंाब की ओर स ेश्रीमती उषा राय, ए.एस.आई.ओ. 

श्री    अभिषके सिहं, आईएएस, महानिदेशक (एनआईसी) न े आज इन्फॉर्मेटिक्स प्रकाशन 
के प्रथम पूर््ण हिदंी ससं्करण का विमोचन किया। यह हिदंी ससं्करण राजभाषा अभियान 
(आधिकारिक भाषा कार््यक्रम) की आवश्यकताओ ंके अनरुूप प्रकाशन की अनुपालन को 

दर्शाता है। यह महत्वपरू््ण उपलब्धि महानिदेशक के विशषे रुचि और दृढ़ प्रोत्साहन का परिणाम है, जो 
इस प्रकाशन के सरंक्षक (पैट््रन) भी हैैं।

इन्फॉर्मेटिक्स एनआईसी का एक त्रैमासिक ई-गवर्ननेंस प्रकाशन (प््रििंट  एवं वेब) है, जिसमेें डिजिटल 
पहल, ई-गवर्ननेंस सवेाओ,ं परियोजनाओ,ं उत्पादोों और एनआईसी द्वारा विकसित एवं समर््थथित प्लेटफॉर्मम्स 
स ेसबंधंित नवीनतम लखे शामिल होत हैैं।

इन्फॉर्मेटिक्स का हिदंी संस्करण ऑनलाइन इस लिकं पर उपलब्ध है:
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श्री अभिषक सिहं, महानिदेशक (एनआईसी) एव ंसंरक्षक (इन्फॉर्मेटिक्स प्रकाशन) द्वारा इन्फॉर्मेटिक्स 
के प्रथम परू््ण हिदंी ससं्करण का विमोचन किया गया। यह हिदंी ससं्करण सरकार के आधिकारिक भाषा 
कार््यक्रम (राजभाषा अभियान) की आवश्यकताओ ंके अनरुूप प्रकाशन की अनपुालन को दर्शाता है। 
इस अवसर पर श्री मोहन दास विश्वम, उप महानिदेशक (एनआईसी) एव ंप्रधान सपंादक (इन्फॉर्मेटिक्स 
प्रकाशन) भी उपस्थित थ।े

– परमिदंर कौर, पंजाब

– हेमेेंद्र कुमार सैनी, एनआईसी मुख्यालय

(राज्य); श्री अनपू कुमार जलाली, वैज्ञानिक-एफ एवं विभागाध्यक्ष; तथा श्री अनिल कटियार, सयंकु्त 
निदेशक (आईटी) — जो इस परियोजना के टीम लीड भी रहे — कार््यक्रम मेें शामिल हुए।

एनआईसी पंजाब की टीम की सराहना करत ेहुए श्री हरपाल सिहं चीमा ने कहा,

 “पेेंशनर सवेा पोर््टल नागरिक-केें द्रित शासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी सरकार की 
प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सनुिश्चित करता है कि जिन वरिष्ठ नागरिकोों और पेेंशनरोों ने राज्य की सवेा 
की है, उन्हहें दक्ष, पारदर्शी और परेशानी-मुक्त सवेाएँ प्राप्त होों।”

पेेंशनर सवेा पोर््टल पंजाब की डिजिटल परिवर््तन यात्रा मेें एक महत्वपरू््ण उपलब्धि है, जो प्रत्येक 
नागरिक के लिए सलुभ, प्रौद्योगिकी-आधारित शासन की राज्य सरकार की परिकल्पना को और अधिक 
मजबतू करता है।

पंजाब के माननीय वित्त मंत्री श्री हरपाल सिहं चीमा द्वारा राज्यभर मेें पेेंशन सेवाओ ंको सुव्यवस्थित 
करने हेतु पेेंशनर सेवा पोर््टल (पीएसपी) का शुभारंभ किया गया

श्री अभिषेक सिहं, महानिदेशक (एनआईसी), ने श्री मोहन दास विश्वम, उप महानिदेशक (यूएक्सडीटी) के 
साथ मिलकर इन्फॉर्मेटिक्स के प्रथम पूर््ण हिदंी संस्करण का विमोचन किया


